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 (  भाग  और

 इताअत

 १४३३  PERS

 इंग्लैंड  से  बुलाए  गये  भ्र पने  विशेषज्ञ  के
 लोक  सभा

 मर्द  के  साथ  तेयार  कर  रही  है  तथा  सरकार
 मंगलवार  २  १९५२

 इस  खोज  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।

 सरदार  हुक्म  सिह  :  इस  योजना  के
 सदन  की  बैठक  पौने  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 कब  तक  तैयार  हो  जाने  की  प्राशि  है  ?

 महोदय  (  शी  हरि  विनायक

 पटककर  भ्रध्यक्ष  पर  शभ्रासीन
 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  में

 इसलिये  कोई  निश्चित  तिथि  बतलाने  में

 सदस्य  द्वारा  शपथग्रहण
 असमर्थ  हूं  कि  यह  कम्पनी  के  निर्णय  करने

 की  बात  है  कि  इस  योजना  में  जो  fata श्री  रुकने  यदावन्तराव  मातंण्डराव

 व्यय  होगा  उसे  वहन  करने  के  लिये  वह  तैयार
 थाना--र  क्षति--अनुसूचित  जनजातिया ं)  है  अ्रथवा  नहीं  ।

 सरदार  हुक्म  सिह  :  गत  चार  वर्षों
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 प्रिया कम  संकट  गत  एक  वर्ष  गंधक

 क्षेत्रीय  गंधकोय  भगत  का  प्रतिदिन  औसत  क्षेप्य  कितना

 *
 O22,  सरदार  कन

 लित  किया  गया  है  ?

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  गत  चार

 की  कृपा  करेंगे  :  वर्षों  के  प्रतिदिन  असत  क्षेप्य  की  प्रा वक कलित

 तांबा  उत्पादन  कारखानों  में  मात्रा  म॑  नहीं  बतला  सकता  ।  कितु  इस  समय

 aga  गंध किय  गैसों  उपयोग  करने  के  प्रावधान  के  अनुसार  लगभग  ३५  टन  गंधक

 का  कोई  प्रयास किया  गया  है  ;  शर  प्रतिदिन  क्षेप्य  होती  है  जिसमें  से  २७  टन  तो

 यदि  तो  क्या  इस  ठप्प  का  वाय  में  नष्ट  हो  जाती  है  कौर  ७  टन  संपत्र

 उपयोग  करने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई
 की  छानस में  ।

 गई  है
 ?  सरदार  हुक्म  प्रेसीडेंट  ट्र यू मेन

 के  चतुर्थ  लक्ष्य  कार्यक्रम  के  eta  आ्रामंत्रित वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  (  श्री  टी०

 to  :  शआर
 ।

 किए  गए  विशेषज्ञ  ने  क्या  कोई  ठोस  प्रस्ताव

 दिए  हें  शौर  उसके  निदान  के  शभ्रनुसार  हम इंडिया  कॉपर  कॉरपोरेशन  के  कारखाने  में

 ay  गंधकीय  गैसों  के  उपयोग  के  seq  इस  क्षेप्य  में  से  कितना  बचा  सकते  हैं  ?

 पर चतुथं  लक्ष्य  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अमरीका  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारीਂ  :  विशेषज्ञ

 से  प्राप्त  विशेषज्ञ  की  सहायता  से  खोज  की  श्री  को  स्थानीय  कच्चे  माल  से

 गई  थी  ।  गंधकीय  गैसों  को  गंघक  के  tare  गंधक
 का

 उत्पादन
 करने  के  संबंध  में  हमें

 में  परिणित  करने  की  एक  योजना  उक्त  कम  ve  मंत्रणा  देने  को  बुलाया  गया  था  तथा  गट सिला
 72  PSD
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 में  इंडियन  कॉपर  कॉरपोरेशन  के
 कारखाने  श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  वास्तव

 में  क्षेप्य  गैसों  के  उपयोग  पर  उनके  द्वारा  खोज  में  यह  चीज़  विवादग्रस्त  है  ।.  यदि  हम  टाटा

 करना  तो  प्रासंगिक  था  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  कम्पनी  से  यह  कह  सकें  कि  गंधकीय

 से  गंधक  के  तेज़ाब  का  उत्पादन  स्वयं  उसके दिए  थे  कि  इन  गैसों  को  गंघक  के  तेजाब  q

 परिणित  किया  जा  सकता  है  तथा  द्वारा  किए  जाने  वाले  गंधक  के  तेज़ाब  से

 सस्ता  होगा  तो  शायद  इस  उपक्रम  में  हम टाटा  प्लान्ट  में  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  ह्

 जो  अधिक  दूर  नहीं  है  ।  किंतु  बात  ऐसी  है  कि  उसकी  रुचि  उत्पन्न  कर  सकें  |

 टाटा  कम्पनी  की  गंधक  का  तेज़ाब  बनाने  को
 श्री  बी०  एस०  मति ६  यह  खोज

 कब

 अपनी  निजि  योजना  है  ait  जब  तक  कि  उसे
 हाथ  में  ली  गई  थी  और  इसमें  कितना  समय

 यह  विश्वास  नहीं  दिला  दिया  जाता  कि  इन  लगेगा  ?

 गैसों  का  उपयोग  उसकी  योजना  से  सस्ता  श्री  दी ०  टो०  कृष्णमाचारी

 उसे  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  हो  सकती  मेंने  चतुर्थ  लक्ष्य  के

 थी  ।  हम  मामले  में  प्रभी  बहुत  झाग  नहीं  बढ़े  विशेषज्ञ  द्वारा  की  गई  जांच  प्रासंगिक  थी

 हैं  और  इसलिये  इस  प्रकरण  पर  लागत
 यह  सन्  PEK  के  उत्तरार्ध  में  किसी  समय

 प्राक् कलित नहीं  कर  सके  हें  ।  की  गई  थी  ।'  स्वयं  कम्पनी  के  विशेषज्ञ  द्वारा

 जो  खोज  की  जा  रही  है  वह  एक  ऐसा  मामला सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  मं  जान

 सकता  हुं  कि  इस  विशेषज्ञ  द्वारा  दिए  है  जिसके  संबंध  में  में  उत्तर  नही ंदे  सकता  ॥

 श्री  Yo  सी०  :  इस  चीज़ की
 सुझावों  पर  खुद  इस  उद्योग  के  विशेषज्ञों  ने

 विचार  किया है  ।
 अत्यन्त

 महत्ता  तथा  अनुपलब्धता की  दृष्टि

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार
 श्री  टी ०  टी'०  कृष्णमाचारी  सारी  योजना  इसके  अ्राधिक  पहलू  पर

 तो  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उद्योग  के  खुद  के
 रित  कर  रही  है  अथवा  लागत  यदि  कुछ

 विशेषज्ञ  ने  श्री  हिल  बन  के  प्रस्ताव  की  जांच
 अधिक  भी  हो  तो  भी  वह  योजना  को

 की  या  नहीं  कितु  वह  इस  मामले  पर  इस
 कवित  करेगी  ?

 उद्योग  को  मंत्रणा  भ्रवद्य  दे  रहा  है  |
 श्री  To  टी०  कृष्णमाचारी  :  माननीय

 में
 a

 जानें  सदस्य के  wea  में  कई  कल्पना  आघारित  बातें श्री  ए०  सौ०  गुहा  :  क्या

 सकता  हं  कि  यह  areca  किया  गया
 कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझेंगे

 गट सिला  तांबे  के  कारखाने  की  गंध किय  कि  जब  में  इतनी  सुचना  दे  सका  हूँ

 तो  निश्चय  ही  सरकार  ने  इस  मामले  पर गैसों  से  कितना  गंधक  का  तेजाब  तैयार  किया

 जा  सकता है  ?  अच्छी  तरह  विचार  किया  है  तथा  वास्तव  में

 इसमें  रुचि  रखती  है  ।  कई  ऐसी  दिक्कतें  हूँ
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  जो  हमें  आगे  बढ़ने  से  रोकती  हैं  ।

 यज्ञों  ने  हमें  कोई  निश्चित  झांकने  नहीं  दिए  पाकिस्तान  में  छूटी  हुई  सम्पत्ति

 हैं  यद्यपि  उनका  कहना  है  कि  यह  पर्याप्त  क  लिए  क्षतिपूर्ति
 मात्रा  में  प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 * 222,  सरदार  हुक्म  fag:  क्या

 श्री  ए०  सी०  रहा  :  क्या  उन्होंने यह  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 भी  झ्रागणन  किया  है  fe  लागत  को  देखते  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा
 हुए  प्राप्ति  त

 mage  होगी  ?
 पाकिस्तान में  छोड़ी  हुई  संपत्ति के  लिए
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 उन्हें  क्षतिपूर्ति  देने  की  मात्रा तथा  भुगतान  श्री  ए०  पी०  जन  :  यह  विस्थापित

 की  विधि  ait  निर्णीत  हुई  है  अ्रथवा  नहीं  ;  व्यक्तियों  के  प्रतिनिधियों के  सम्मुख  नहीं

 रक्खी  जाएगी  ।
 यदि  हो  चुकी  है  तो  जांच  कर

 लिए गए  दावों  का  कितना  प्रतिशत  विस्थापित  कया  में  जान सरदार  हुक्म  fag  :

 व्यक्तियों को  दिया  जाएगा  ?
 सकता  हूं  कि  पाकिस्तान

 को  जो
 हमने

 पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  ए०  पी०  :  लिखा था  उसका  उत्तर  प्राप्त  हो  चुका  है
 ?

 कौर  ।  क्षतिपूर्ति  योजना  ait

 श्री ए०  पी०  प्रभी तक  न  हीं  ।
 तैयार  हो  रही  है  ।  इस  समय  यह  नहीं  बतलाया

 जा  सकता  कि  दावों  का  कितने  प्रतिशत
 विदेशी  प्रसारण  संगठनों  के  लिए

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दिया  जाएगा
 ।

 कार्यक्रम  सामग्री

 में  जान सरदार  gan  सिह  ERR  सरदार  हुक्म  सिह  (

 सकता  हूं  कि  यह  तय  कर  लिया  गया  है
 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री यह  बतलाने

 किन  साधनों  से  यह  क्षतिपूर्ति  दी  जाएगी ?  की  कृपा  करेंगे  कि  सन्  PEK L-KR  में  विदेशी

 श्री  ए०  पी०  जन  समस्त  योजना  प्रसारण  संगठनों  से  अखिल  भारतीय  रेडियों

 विचाराधीन है  ।  को  यह  प्रार्थना  प्राप्त  हुई
 थी

 कि  उन्हें  झपने

 सरदार हवस  सिंह  :  क्या में  जान  यहां  के  उपयोग  के  लिये  कार्यक्रम  सामग्री  दी

 सकता  हूं  कि  अंतर-राज्यीय  सम्मेलन  द्वारा  जाए ?

 कोई  सिफारिशें  दी  गई  थीं  atc  क्या  उन  यदि  तो  किन  किन  देशों

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  कर  लिया  से  ये  प्राय  जाएं  थीं  उन्हें  क्या  सामग्री

 गया है  ?  at  गई  ?

 श्री  ए०  पी०  जन  उक्त  सम्मेलन  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  (  डा०

 ने  सिफारिशें  की  हे  कितु  उन्हें  प्रकाशित नहीं  :  जी  हां  ।

 किया जा  सकता
 अपेक्षित  सूचना  दिखती  हुए

 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  में  जान
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है

 सकता  हूं
 कि

 श्री  गोपालस्वामी ari  परिशिष्ट  4,  अनुबन्ध  सख्या  |
 द्वारा  १९४९  में  एक  सम्मेलन  में  किए  गए

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  भी  दृढ़  है  कि  सरदार हुक्म  सिह  :  क्या में  जान

 सरकार भी  इसमें  कुछ  भाग  अपनी से
 सकता  हूं  कि  सभी  देशों  से  प्राप्त  प्रार्थना

 मिलाएगी  ?  स्वीकार  कर  ली  गई  हें  अथवा  कुछ  ही  देशों

 को  कार्यक्रम  भेजे  गए  हैं  ?

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  जो  वादे

 किए  गए  जब  तक  कि  उन्हें  निरसित  न  डा०  केसकर  अधिकतर  प्रसारण

 कर
 दिया  उन्हें  पुरा  किया  जाएगा  |  संगठनों  में  में  कार्यक्रम  बदलने  का

 समझौता है  ।  यह  आपसी  निर्णय  का  मामला

 श्री  गिडवानी :  योजना को  अन्तिम
 है

 ।
 यह  किसी  के  प्रार्थना  करने  att  हमारे

 रूप
 दिया  जान  से  पुर्व  क्या  उसे  टेक  चन्द  अस्वीकार  करने  का  गरदन  नहीं  है  ।

 समिति  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों  के
 हमारे  कार्यक्रम  को  किसी  को  देने  से

 निधियों  के  सम्मुख  रक्खा  जाएगा  ?
 इंकार  करने  का  बहुत

 कम
 कारण  होता  है  ।
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 कोई  प्रार्थना  प्राप्त  होने  पर  हम  प्यार  यदि  तो  जूट  उद्योग  का

 क्रमों  को  देने  को  फौरन  तैयार  हो  जाते  हैं  ।  पूर्ण  श्राधुनिकी  करण  करने  में  कितना  समय

 लगेगा ?
 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  अन्य  देशों

 के  साथ  नियमित  रूप  से  कार्यक्रम  का  विनिमय
 वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  (  श्री  टी ०

 टो
 ०  कृष्णमाचारी  )  :  जी  नहीं  |

 करने  का  कोई  प्रबन्ध  है  अ्रथवा  केवल  एक

 विशिष्ट  काल  के  लिए  हो  समझौता  किया
 प्रशन  नहीं  उठता  |

 जाता है  ?  डा०  राम  सरकार

 डा०  केसकर :  कोई  नियमित  समझौता
 यह  समझती  है  कि  जूट  उद्योग  की  विद्यमान

 मशीनों  के  बड़े  भाग  को  बदलने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  समय-समय  पर  विभिन्न  देशों  से
 है  ।

 प्रार्थनाएं  प्राप्त  होती  रहती  हें  कि  वे  संगोत

 सरकार तथा  विस्तारों  के  कुछ  कार्यक्रमों  का  विनिमय  श्री  टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी  :

 करना  चाहते  हें  |  सामान्यतः  यह  बात  को  सुचना यही  है  |

 स्वीकार  होती  है  ।  यह  ऐसा  विषय  नहीं  है  डा०  राम  सुलग  fag  :  क्या  सरकार

 कि  जिस  पर  मतभेद  होने  की  गुंजाइश  हो  |  को  इस  बात  का  कुछ  अंदाज़  है  कि  मशीनों

 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  हमने  अन्य  संयंत्र  को  बदलने  में  कितनी  दि  की

 देवों  से  कोई  कार्यक्रम  बदलने  की  प्रार्थना की  आवश्यकता  पड़ेगी  ?

 ह ै?  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  इस  प्रशन

 डा०  जी  हां  ।  का  गत  सत्र  में  उत्तर  दिया  गया  था  ।  प्राक्कलन

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  वे  कौन-कौन  से
 ७०  करोड़ से  १२०  करोड़  रुपये  तक  लगाया

 गया है  I
 देश  हैं  ?

 श्री  ए०  सी०  गृह  क्या  यह  सत्य

 डा०  उठाकर  जिन  देशों का  कि
 नहीं  है  कि  यूरोप  के  देशों  में  भ्र भी  हाल  में

 विवरण  में  जिक्र  किया  गया  है  उनसे  हमने  स्थापित  जूट  फैक्टरियां  हमसे  कम  लागत

 संगीत  wife  के  रेकार्ड  बदले  हैं  ।  इनके
 पर  जूट  उत्पादित  कर  रही  हैं  क्योंकि  हमारी

 अतिरिक्त

 मशीनें  पुराने  प्रकार  की  हैं  कौर  जिस  चुकी
 हें

 ?

 बर्मा  झर  इंडोनेशिया  से  भी  रेकॉर्डों
 सरकार

 के  बदलने  का  समझौता है  ।

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :

 की  सुचना यही  है  ।

 जूट  को  मिलों  का  आधुनिकीकरण  थ्रो  टी०  एन०  fag  :  यह  सत्य

 है  कि  भारत  में  जट  केਂ  उत्पादन  की  लागत
 *EQ¥,  डा०  राम  सूभग  सिंह

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  भ्रपेक्षाकृत  अधिक  है  ate  यदि  तो  अच्छी

 मशीनों  आदि  के  द्वारा  उत्पादन  लागत  कम ZEXR  को  TH  गये  प्रश्न  संख्या  १६७६

 करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  पग  उठाने
 के  भाग  श्र  )  की  ate  निर्देश करते

 हुए  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत
 का  विचार है  ?

 की  जूट  की  मिलों का  आधुनिकीकरण करने  श्री  टी ०  टी  ०  कृष्णमाचारी  :  भारत

 वाली
 योजना  श्री  तैयार  हो  चुकी  है  ?  में  लागत  इसलिए  अघिक  है  कि  मशीनें
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 पुरानी  पड़  चुकी  हें  उसे  चलाने  के  डा०  राम  gut सिह  कया  मे

 लिए  अधिक  व्यक्तियों  झ्रावद्यकता

 पड़ती  है  ।  हमें  बतलाया  गया  है  कि  यदि  प्रयोग किया  जाएगा  ?

 आधुनिक मशीनें  प्रतिस्थापित  की  जाएं तो

 श्रम  में  ३०  प्रतिशत  की  बचत  की  जा

 श्री  To  पी०  जेन  :  दिक्षा  ३,१४,०००

 रु०  ।  गृह-निर्माण  ५३,५१,२२५

 सकती  हें  ।  कुछ  मिलों  ने  संयन्त्र  का  रु०  ।  गृह-निर्माण  २४,६७,४५०  रु०  |

 व्यापार  )  PV,  19,082  रु०  \

 बहुत  थोड़ी  है
 ।  संयन्त्र के  आधुनिकीकरण  व्यापार  RY,OR, RYO 2 Yo  रु०  \

 करने  के  प्रश्न  पर  योजना  war  द्वारा
 RR, GS,VIN  रू०  |  तत्कालिक

 विचार  किया  जा  रहा  था  तथा  उद्योग  के  साथ
 आवश्यकताएं  20,0 0,000  स०  |

 विमर्श  हो  रहा  है  ।  सरकार  को  दूसरे  पहलू  \ बेगाची  24,090,000  Bo  अग्रिम

 अर्थात  मज़दूरों  की  छंटनी  पर  भी
 विचार

 )  योजना  25,009,000  रु०
 करना  है  ।

 श्री ह  सी०  गुहा
 :  क्या  यह  सत्य श्री  सारंग धर  दास  इस  बात  की

 दृष्टि  में  कि  यूरोप  तथा  अमरीका  में  अत्यन्त
 है  कि  जब  यह  ऋण  विस्थापितों में  बांटा

 जाता  है  तो  कीमतों  में  उन्हें  दिया  जाता  है
 आधुनिक  मिलें  स्थापित  की  जा  रही

 और  दो  किश्तों  के  बीच  का  काल
 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  भारत

 में  निर्मित  जूट  के  माल
 की

 मांग  इतनी  नहीं
 १८  मास  at  कभी  कभी  दो  वर्ष  होता

 ह ै?
 रहेगी  और  निकट  भविष्य  में  ही  हमारी  मिलों

 को  बन्द  कर  देना  पड़ेगा  ?  श्री  ए०  पी०  जन  जहां  केन्द्र

 श्री  टो  ०  टी ०  कृष्ण सा चारो  :  यह  तो  का  संबंध  कोई  ad  नहीं  लगाई  गई  हैं

 सदा  ही  होता  है  ।  कोई  हमसे  सस्ता

 में  ।  यदि  राज्य  सरकार एक  ही  राशि  में बना  सकता  है  |  वह  ॒  हम  से  प्रतियोगिता

 करेगा  |  कौर  यही  हो  रहा  है--यूरोप के  ऋण  देना  उचित  समझती  है  तो  वह  ऐसा

 कारखानें संसार  के  बाजारों  में  भारतीय  करती  जब  वह  किस्तों  में  देना  अधिक

 मिलों  से  प्रतियोगिता कर  रहे  हैं  ।  अच्छा  समझती  है  तो  वैसा  करती  है  ।

 पच्छिमी  बंगाल  सरकार  को  श्री  ए०  सी'०  गुहा  :  राज्य  सरकार

 को  यह  निदेश  कब  दिया  गया  था  ?
 पुनर्वासन  ऋण

 *८२५.  डा०  राम  सुभग  सिह  कया  श्री  ए०  पी०  जेन  :  प्रारम्भ  में  ही  ।

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 डा०  राम  सुलग  सिंह  क्या  में  जान

 चालू  वर्ष  के  दौरान  में  भारत  सरकार  ने

 पच्छिमी  बंगाल  सरकार  को  पूर्वी  बंगाल  के
 सकता  कि  इन  ऋणों  पर  विभिन्न  कार्यों

 के  लिये  एक  ही  ब्याज  की  दर  है  कौर  क्या  उन्हें
 विस्थापितों को  पुनर्वासित  करनें के  लिये

 कितना ऋण  दिया  है  ?
 एक  ही  समय  पर  वसूल  किया  जाएगा  ?

 grata  मंत्री  (  श्री  ए०  पी०  :  श्री  to  पी०  ऋणों  की

 ३१  १6४7२
 San  Ue  88,  vo  हे  वसूली  एक  ही  समय  पर  नहीं  की  जाएगी

 रु० |
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 जाते  हैं  उनमें  लगने  वाले  समय  के  भ्रनुसार  श्री  ए०  पी०  जेन  विभिन्न  प्रकार

 ही  उनकी  वसूली  की  जाती  है
 ।

 जहां  तक  के  मामले  हैं  ।  कभी  कभी  स्वयं  विस्थापित

 ब्याज  की  दर  का  रन  में  समझता  हूं  कि  लोग  अपने  पुनर्वास  का  गंभीर  प्रयत्न  नहीं

 मामूली  सा  अन्तर  किन्तु  मुझे  करते  ।  कभी-कभी  योजना  में  कहीं-कहीं

 सूचना  की  आवश्यकता है  |  कोई  कमी  निकल  जाती  है  जिसे  हम  ठीक  करने

 कया  में
 का  प्रयत्न करते  हें  ।

 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :

 श्री  गिडवानी  :  क्या  में  जान  सकता
 जान  सकती  हूं  कि  जिन  ज़मीनों  पर

 frat  के  मकान  बनाए  गए  हें  उन  ज़मीनों  को
 हूं  कि  प्रति  परिवार  औसतन  कितना  ऋण

 दिया गया  है  ? विनियमित करने  के  लिये  कितना  रुपया

 व्यय  किया  जा  चुका  है
 ?  श्री ए०  पी०  जेन :  जब  तक  कि

 श्री  ए०  पी०  जन  : में  ने  बतलाया
 विशिष्ट  वर्ग  न  बतलाया  में  इस  प्रकार

 कि  अग्रिम योजना  केਂ  प्रन्तगंत  २८  लाख  रुपये  के  प्रशन  का  उत्तर  देने  में  असमर्थ  हूं  ।

 केन्द्र  दवारा  राज्य  सरकार  को  दिए  गए  हैं  |  श्री  ए०  ato  गुहा  :  कृषि  परिवार

 को  तथा  शहरी  परिवार  को  ।
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  बात

 श्री  गिडवानी
 :  न्यूनतम  कितनी  राशि की  दुष्टि  में  कि  अनेक  लोग  भाग  जाते

 केन्द्रीय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दी  गई  है
 ?

 क्या  क़दम  उठा  रही  है  कि  कोई  भी  रुपया
 में

 बर्बाद न  जाए  ?
 श्री ए०  पी०  जन

 दो  माननीय  सदस्यों  को  एक  साथ  उत्तर

 भी  Yo  पी०  जन  इस  बात क  नहीं दे  सकता

 प्रत्येक  सम्भव  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  सभापति  महो रप  माननीय  सदस्य

 शरणार्थी  वहां  बस  जायें  ।  परिवारों  के
 श्री  गिडवानी  अरपना  प्रशन  रखें  ।

 प्रमुखों  की  फोटो  ली  जाती  अलग-ग्रहण  श्री  गाडीवानों  एक  विस्थापित

 कार्ड  तैयार  किए  जाते  हें  तथा  घर-घर  का
 परिवार  को  पुनर्वास  के  लिए  न्यूनतम  कितनी

 पर्यवेक्षण किया  जाता  है  राशि दी  गई  है  ?

 श्री  ए०  पी०  जेन  किस  वर्ग  के
 श्रीमती ty  चक्रवर्ती  :  मेंने  यह  नहीं

 विस्थापितों  को  ?
 पुछा  था  कि  श्राप  कया  पुलिस  कार्यवाही  कर

 रहे  हें
 ।

 में  चाहती  हुं  कि  वास्तविक  श्री  ए०  ato  गुहा  :  मेंने  पुछा  था  कि

 कारण  क्या  है  कि  शरणार्थी  स्वयं  को  कृषक  तथा  wet  परिवार  को  ?

 सित  नहीं  कर  पाते  ?
 सभापति  में  समझता  हूं  कि

 श्री  ए०  पी०  जेन  मेंने  तो  कभी  नहीं  यह  सब  अधिकतर  प्रदान  के  बाहर  की  चीजें
 @  |

 समझा  था  कि  फोटो  लेना  कार्यवाहीਂ
 2 करना  ट  |  |  att  एन०  सी०  चटर्जी  क्या

 पच्छिमी  बंगाल  सरकार  ने  विस्थापितों के
 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  हम  पुनर्वास

 के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।
 पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  कौर

 ऋण  की  की  है
 ?
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 नेपाल  में  एवरेस्ट  पहाड़  पर श्री  ए०  पी०  जन  |:  पच्छिमी  बंगाल  (4)

 सरकार  समय-समय  पर  ऋण  मांगती  रही  स्विस  आरोहण  ।

 है  श्र  उसे  दिए  भी  जा  रहे  हैं
 ।

 सरकार को  कोई  जानकारी

 हों  एन०  सी
 ०  चटर्जी  उसे  कुल  नहीं है  ।

 feat  सहायता  की  श्रावस्यकता है  ?
 आरोहियों द्वारा  आयात  किए

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  उनकी  योजनाएं
 गए  साज  सामान  पर  कोई  बहि-शुल्क  नहीं

 समय  समय  पर  रहती  हं  और  यह  गया  केवल  यह  थी  कि  इस

 कहना  कठिन  है  कि  वर्ष  भर  के  लिए  उसकी  सामान  को  एक  निश्चित  watt  में  पुनः

 कुल  कितनी  झ्रावश्यकता होगी  निर्वात कर  दिया  जाए  ॥

 श्री  पी०  ठी०  चाको  :  क्या  में  जान हिमालय  आरोहण

 *
 ८२६. Mt  पी०  टी०  चाको  सकता  हूं  कि  किसी  भारतीय  ने  एक

 em  संगठित  करने  के  लिए  सरकारी  सहायता
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 च्  PERVYR  में  कितने
 सांगी है  ?

 श्री  अनिल के  चर्चा  जी

 हमारी  जानकारी  में  तो  किसी  ने  नहीं  मांगी
 wa  तक  सबसे  अधिक  कितनी

 है  ।
 ऊंचाई पर  पहुंचा  जा  सका है  शौर  कौन

 पहुंचा है  ;
 श्री  बूवराथसामों  सन्  PEK? ह

 क्या  सरकार  ने  विदेशी

 शर  2eXR  के  भ्रारोहणों  में  कितनी  मृत्युएँ

 को  कोई  प्रोत्साहन दिया  है  ?

 श्री  अनिल  क े०  चन्दा  हमें  कोई बेक़ैदिओ कार्य  उप  मंत्री  (  श्री  अनिल

 सुचना  नहीं  है के
 ०  :  क्रमशः

 पहली
 प्रकटूब र, ्»

 2EX2  तथा  २४  १९५२  को  लोक

 सभा  में  तारांकित  संख्या  १४६१  कौर
 सिचाई  तथा  विद्युत  परियोजनाएं

 Roky  के  उत्तर  में  बतलाए  गए  श्रारोहणों
 में  अध्ययन )

 के  अतिरिक्त  oe  में  निम्नोक्त
 *
 ८२७. श्री  वी  ०  पी०  नायर  क्या

 हुए  सिचाई तथा  faa  मंत्री  यह  बतलाने की

 (१)  गंगोत्री  के  दक्षिण  तथा
 कपा  करेंगे

 क्षेत्र  में  श्राकसफोर्ड  नग्न  च्  १९४०,  Baye  तथा

 रोहण  |  १९४२  में  सिंचाई  तथा  विद्युत  इंजीनियरिंग

 (२)  नेपाल  में  गौरी  शंकर  प्र  ब्रिटिश
 और  बहुमुखी  परियोजनाओं के  अध्ययन

 am  सम्मेलनों  के  लिये  अमरीका  श्र
 चवन

 को  कुल  fi
 iN

 ath  sie

 (3)  नेपाल  में  जापानी  order  भेजे  गए  ;  श्र

 (¥)  प्रोफेसर  मुक्की  का  नेपाल  में  रूस  में  सिंचाई  तथा

 इटैलियन  आरोहण  il
 विद्युत  विकास  का  maga  करने  के  लिये
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 वहां  सरकार  ने  किसी  को  भेजा  भ्र ौर  यदि  श्री  to  एन०  कया  में  जान

 तो  कितने  व्यक्तियों को  ?  हुं  कि  बाहर  भेजे  गए  इंजीनियरों  में

 कितने  सी०  डबल्यू०  कराई  एन०  ato  F

 सिचाई  तथा  विद्युत  उप  मंत्री
 हूं  और  कितने  wer  संगठनों  के  ?

 दो  राज्य  सरकारों के  उम्मीदवारों  को
 att  हाथो  कुछ  ६९  इंजीनियर

 छोड़कर  ६९  ।  इन  दोनों  राज्यों  से  सुचना
 भेजे  गए  हूं  शौर  सी०  डबल्यू०  भाई

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  भ्रौर  प्राप्त  होते
 सी०  के  इंजीनियरों की  संख्या  १४  है  ।

 ही  सदन  पटल  पर  रक्खी  जाएगी  ।

 पंडित  लिंगराज  क्या  यह
 कोई  नहीं  ।

 है  कि  सोवियत  रूस  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 श्री  ato  पी०  नायर  :  क्याम  जान  सकता
 टेकनीकल  कार्यक्रम  में  सहयोग  देनें

 से  इंकार  कर  था ? हूं  कि  wader  और  इंग्लैंड  में  हुए  सम्मेलनों

 में  तथा  विद्यार्थियों पर  कुल  कितना  रुपया

 खर्चे  किया  गया  ?  श्री  हाथी  जहां  तक  मुझे  विदित

 वह  इस  कार्यक्रम  में  ग्रंशदान  नहीं  दे  रहा  है
 ॥

 सम्मेलनों पर  केवल श्री  हाथी  श्री  पी'०  टी०  चाको  :  कया  में  जान
 ६०००  रु०  खच  किए  गए  हें  ।  जहां तक

 विद्यार्थियों पर  किए  जाने  वाले  व्यय  का  संबंध

 सकता  हूं  कि  ईक्वेडर  को  कोई  विद्यार्थी  क्यों

 सक | लित
 यह  राज्य  सरकारों  से  सुचना  १1 सपा

 करने  का  प्रश्न  है  तथा  आंकड़े  संकलित  किए  एशियाई  समस्याओं  पर  अन्तर्राष्ट्रीय

 जा  रहे हैं  ।  सम्मेलन

 श्री  वी०  पी०  नायर :  व्या  में  जान
 *

 CRS.  एस०  दास  :

 क्या  प्रधान  यह  बतलाने  की  ्  करेंगे  |
 सकता  हूं  कि  इस  बात  में  कोई  राजनीतिक

 दृष्टिकोण  निहित  है  कि  सोवियत  रूस  को  क्या  यह  सत्य  है  कि  wit

 कभी  तक  कोई  विद्यार्थी  नहीं  भेजा  गया  है  ?  हाल  में  ars में  एशियाई  समस्याओं  पर

 श्री  हाथ  जी  नही ं।
 एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन  था  ;

 क्या  इस  सम्मेलन के  समायोजन

 श्री  ato  पी०  इस  बात  की
 में  भारत  का  कोई  हाथ  था  ;

 दृष्टि  में  कि  वोल्गा-डोन  परियोजनाएं  संसार

 में  सर्वोत्तम  सिद्ध  हुई  क्या  में  जान  सकता
 भारत  किसी  प्रकार  इस

 deed ros  से  संबंधित  यदि
 हूं  कि  सरकार  ने  इंजीनियरिंग विद्यार्थियों

 को  इस  योजना  का  अध्ययन  करने  के  लिये
 तो  किस  प्रकार  ;  कौर

 सम्मेलन में  किन  किन रूस  भेजने  को  कोई  क़दम  उठाया  है  ।

 carat  पर  चर्चा  हुई  तथा  क्या  निर्णय  लिए
 श्री  हाथी  हमें  कोई  सुचना नहीं  गए  ?

 है  ।  मैं  यह  भी  बतला  दू  कि  दोनों  देशों  के

 मध्य  कोई  पारस्परिक  समझौता  नहीं  है
 बेक़ैदिओ  कार्य  उपमंत्री  (  श्री  अनिल

 के०  :  जी  हां  ।
 तथा  माननीय  सदस्य  द्वारा  निर्दिष्ट  किए  गए

 देश  में  कोई  प्रशिक्षार्थी  नहीं  भेजा  गया  है  ।  जी  नहीं
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 (7)  भारत  का  वैसे  तो  कोई  प्रति  आमंत्रण  भेजा  गया  था
 और

 भारत  सरकार

 कोई  प्रतिनिधि क्यों  नहीं  भेजा  ? निधित्व  नहीं  था  कितु  अ्रमरीका  में  रहने  वाले

 भारतीय  इस  सम्मेलन  से  संबंधित  थे  ।
 प्रधान  मंत्री तथा  aetna  काय  मंत्री

 एशिया  में  स्त्रियों  जवाहरलाल  :
 में  नहीं  समझता

 का  एशिया  में  यवक  शैक्षिक  कि  जब  कोई  प्राइवेट  व्यतीत  या  संस्था  कोई

 समस्याएं  तथा  पुनर्वास  तथा  टेक्निकल  सम्मेलन  करती  है  तो  भारत  सरकार  अथवा

 ? विदेशी  व्यापार  तथा  विनियोजन  किसी  भी  सरकार  को  इससे  क्या  करना  है  ह

 सांस्कृतिक  मामले  इत्यादि  विषयों  पर  इस

 सम्मेलन में  चर्चा  हुई  थी
 राजियक  व्यापार

 FEQZ  पंडित  मनेश्वर  दत्त  उपाध्याय श्री  एस०  एन०  दास  क्या  में  जान

 सकता हूं  उन  राष्ट्रों  ने  भी  इस  सम्मेलन  में
 दया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 भाग  लिया  था  जिनके  कि  उपनिवेश  एशिया  बतलानें  की  कृपा  करेंगे  कि  युद्ध  में

 रल  ?
 महू  किन  वस्तु भ्र ों के  सम्बन्ध  में  आवश्यकता के

 राज्यिक  व्यापार  झ्र पना या  गया  था
 ?

 श्री  अनिल  के ०  चन्दा  ae
 ष  बुन

 री  सम्मेलन  था  आर  कोई  भी  पदाधि  ऐसी  कौन  कौन  सी  पथ

 कारी  इसमें  सम्मिलित  नहीं  था  i  जिन  पर  भी  राज्यिक  व्यापार  चल  रहा

 है  तथा  उसके  परिणाम ? श्री  एस०  एन०  दास  सम्मेलन का

 समायोजक कौन  था  ?  किन  दशाओं  ate  परिस्थितियों

 सरकार  किसी  वस्तु  विशेष  पर  राज्य
 श्री  अनिल  के ०  र

 सकता  राज्य
 व्यापार  लागू  करती है

 ?

 अमरीका  की  एशियाई  संस्था  |

 (4)  हाल  के  वर्षों में  कुछ  वस्तुप्नों  पर
 श्रीमती  ए०  कीजे  क्या म॑  जान

 क्रिया  राज्य व्यापार  हटा लेने  का  क्या

 सकती  हूं  कि  स्त्रियों  के  दर्जे  के  कारण  टं
 भारत  का  कोई  प्रतिनिधित्व क्यों  नहीं  था  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  eo
 श्री  अनिल  के ०  चन्दा

 हम  इस  कृष्णमाचारी )  एक  सुची  सदन

 सम्मेलन  में  भ्रामंत्रित  नहीं  किया  गया  था  ।
 पटल  पर  रक्खी  जाती  है  ।  परिशिष्ट

 श्री  एस०  एन०  क्या म  र  भ  अनुबन्ध  संख्या  २

 इस
 संस्था  की  रचना  जान  सकता  हूं  ब्र

 संस्था
 म

 क्या  के  किन्हीं  देशों  का
 खाद्यान्नों  तथा  उर्वरकों

 प्रतिनिधित्व है
 ?  पर  wa  भी  किसी  सीमा  तक  राज्यिक  व्यापार

 किया  जाता  है  ।  परिणाम  संतोषजनक

 शो  अनिल  के०  चन्दा
 मुझे  इस  |

 संस्था
 की

 रचना  के  संबंध  में  कोई  सुचना  नहीं

 है  ।  तब  जब  कि  किसी  सारभूत  वस्तु

 के
 प्रदाय

 में
 कमी

 जाती  है
 और  सरकार  यह

 श्री  बी०  एस०  क्याम  जान  समझती है  कि  उचित  मूल्यों  पर  अन्यथा उस
 सकता

 हूं  कि  .  भारत  सरकार  को  कोई  वस्तु का
 समुचित

 वितरण  नहीं  हो  सकता  ।
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 =. os
 at  पी०  नायर  या  में  जान

 संकटकालीन
 जाने के  कार  निक  है  कि  कौन-कौन  सी  राज्य  पार

 _ Bi fF PF  निल  में  पदाधिकारियों  केਂ  भ्रष्ट  अथवा
 त  सोमवार  दत  उपाध्याय

 न  जा  कता  हं  कि  इस  योजन
 नि  अ्रक्षम  होने  के  कारण  सरकार  को  प्राणी  ह

 मक
 हुई  है  तथा  १५  १९६४७ के  पश्चात

 ज्यिक  प्रचार  पर  समर्थन  नहीं  होगा ?
 से  सरकार  को  कुल  कितनी  हानि  सहनी  पड़ी

 ही

 श्री  टो०  टी
 ०  कृत्रिम  वारो

 :  4  हुसे  मेन
 थ्री  टी  ०  टो ०  कृष्णमाचारी  :.  यदि

 डाक  at  मंत्रालय  में  किवी ने  इस  बात

 T ATAT i me

 दिमाग़  नहीं  लगाया  है  ।
 नीय  सदस्य  मुझे  यह  बतलायें  कि  किन  योजना

 परों
 में  उनके  विचार  से  पदाधिकारियों में

 ी  एम०  एल०  द्विवेदी  qq  चार  होने  के  कारण  सरकार  को  हानि  हुई  है
 ह  ज

 सकता  हूं =  fe  सरकार  का  इन  योजनाओं  को  तो  मं  कदाचित  उनके  का  उत्तर  दे  सकेगा
 ी

 rf  लोकित  करने  का  कोई  इरादा  था  कौर
 क्या में  जान श्री  to  एन०  fag

 तो  उसका  परिणाम रहा  ?
 सकता  हूं  कि  राज्यिकਂ  व्यापार  योजना  के

 लिट

 जो  इस्पात  समीकरण  निधि  है  उसके
 श्री  टी०  टी०  इन  गार

 को  पुनरीक्षित  करने  का  सरकार  का
 ~

 पर  समय-समय पर  पुनर्विलोकन  होता

 विचार  है  प्रौढ़  यदि  तो  इस  ata

 पीन

 त
 नीति

 इस  सदन  ने  स्वीकार  कर  लिया है
 क्या  स्थिति  है  ?  क

 मलार  oe  री  हैं  श्री  टी०  टी ०  कृष्णा  वारो  तत

 समीकरण  निधि  चालू है  क्योंकि  इस्म
 :
 ह  जी

 रमल  {ao

 द्विवेदी  :  क्या  में  जान

 हूं  कि  इस  प्रयोजन  के
 लिये  किसी

 आयात  भी  सरकार  द्वारा  नियंत्रण

 देश की  मिलों के  इस्पात  का  वितरण  भी

 ्  त्  का  निर्माण  हुआ  है  शर
 यदि  सरकार  द्वारा  नियंत्रित किया  जाता  है  ।

 वह  समिति wit  किस
 प्रक्रम

 पर  है
 पंडित  मुनेशवर  दत्त  उपाध्याय :

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी

 ति  नहीं  निर्मित  की  गई  है  ।
 REXO  को  2,09, 0%  Co  का  स्टॉक

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यह  मू  किन

 श्री  दामोदर  मेनन  :  माननी  ज  किस  गुरुवार  पर  किया  गया  था  ?

 ने  बतलाया  कि  राज्यिक  का परिणाम  थी  टी०  टो०  कृष्णमाचारी
 न  सा

 संतोषजनक था  ।  क्या  में  जान  सकता
 11 उनका  तात्पर्य यह  था  कि  सर

 पंडित  म  निसार  दत्त  उप

 om

 त  कर  सकी  है  ?
 ऋ

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी श्री टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  aq

 पी  भी  अन्य  विषय  में  सरकार का  क

 जनक  समझा  जाता  है  जब
 व्यापार  समिति  गतिमान

 असाधारण  को  संतोष  ऐसे

 मामलों  में  सरकार  के  हाथ  *  ८३  इत  म  नकोदर  दत्त  उपाध्याय

 लक्ष्य  लाभ  1
 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह ver

 wt

 क  ......
 थ
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 क्या में  जान श्री  टो  ०
 एन

 ०
 सिह  :

 की  किन-किन  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  राज्यिक
 सकता  हूं  कि  यह  देखते  हुए  कि  समुद्री  फैक्टरी

 व्यापार  समिति  ने  राज्यिक  व्यापार  की  अथवा
 में  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  गया  राज्यिक  व्यापार

 उन  पर  आयात  भ्र  निर्वात  कर  लगाने  की

 योजना  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है
 ?

 की  है
 ?

 श्री  टी ०  टो०  कृष्णा  वारी  ः
 मुझे

 अब  तक  उक्त  समिति  की  केवल  यह  परिवर्तन  विदित  है  कि  भारत  सरकार

 को  अब  सुपर  फोस्फेट्स  के  वितरण  में  कोई fei  पर  किस  सीमा  तक  है  तथा

 राज्यिक  व्यापार  निगम  की  स्थापना  के  रुचि  नहीं  है  ।  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि

 समुद्री  गडकरी  में  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  के सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  विचार  है
 ?

 परिणामस्वरूप  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय ने
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी ०  टी

 ०  उर्वरकों  के  सम्बन्ध  में  राज्यिक  व्यापार  की

 स्कुष्णमाचारी )
 :  सन्  Reve  में

 उपयोगिता  की  जांच  करना  ATARI  समझा

 स्थापित  राज्यिक  व्यापार  समिति  न
 आयातों  के

 है  या  नही ं।
 बारे  में  इस्पात  तथा  पूर्वी

 अफ्रीकी  कपास  पर  राज्यिक  व्यापार  की  श्री (५  सी ०  at  :  कया यह  सत्य

 नहीं  है  कि  राज्यिक  व्यापार  समिति  ने  जूट  के की  थी  और  निर्यातों  के  बारे  में

 छोटे  रेशे  की  रुई
 तथा

 कुटीर  उद्योगों  द्वारा
 जल  के  सम्बन्ध  में  भी  राज्य  व्यापार  करने

 को  सिफ़ारिश  की  थी  ate  यदि  तो  क्या
 उत्पादित  वस्तुओं  पर  ।

 सरकार  ने  इस  प्रदान  की  जांच  की  है  तथा  कोई

 इस  समिति  नें  किसी  वस्तु  विशेष  पर  निर्णय  किया  है  ?

 रायात  या  निर्यात  कर  लगाने  की  सिफारिश
 श्री To  टो०  कृष्णमाचारी  :  जैसा  में

 नहीं की
 ने  गिरते  हुए  बाज़ार  के  कारण

 कार  इस  मामले  पर  तथा  इससे  सम्बन्धित राज्यिक  व्यापार  समिति  की

 सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  अन्य
 मामलों

 पर
 विचार  नहीं

 कर  सकी  है  ?

 गया  था  प्रौढ़  यह  समझा  गया  कि  बाद  में  होने  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  :  क्या

 वाले  विशेषकर  भारत  के  ग्रंतर्राष्ट्रीय  में  जान  सकता  हुं  कि  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  का

 में  मंदी  अन  तथा  अनिश्चित  प्रवृत्तियों  यह  दावा  सत्य  है  कि  इन  ट्रैक्टरों  द्वारा

 के  प्रकाश  में  उन्हें  पु नर विलोकित  किया  जाये  ।  उद्धार  करने
 से

 कम
 से  कम  १०  मन  प्रति  एकड़

 समस्या  की  भ्रग्रेतर  जांच  करने  के  वृद्धि  खाद्यान्नों  में  होगी  भ्र  क्या  यह  लक्ष्य

 लिये  एक  छोटी  सी  समिति  बिठाई  गई  है  जो  प्राप्त  किया
 गया

 है
 £

 मुझे  ज्ञात  gar  है  कि

 अपना  प्रतिवेदन  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  दे  देगी  |  इन  ट्रैक्टरों  द्वारा  ४  लाख  एकड़  ज़मीन  का

 उद्धार  किया गया  है  ?

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  :  क्या  में

 जान  सकता  हूं  कि  आयात  अथवा  निर्यात  कर
 श्री  टी०  दी ०  कृष्णमाचारी  :  में

 झता  हुं  कि  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  राज्य
 लगाने  से  किसी  प्रकार  राज्यिक  व्यापार  के

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  हो  सकेगी  ?  व्यापार नहीं  करता
 जो  भी  यह  प्रश्न

 सम्बन्धित  विभाग  से  पुछा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  टी०  टी
 ०  कृष्णमाचारी  जहां  तक  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  इस  बात की

 में  समझता  नहीं  ।
 दृष्टि  में  कि  सरकार  गिरते  हुए  बाज़ार  तथा
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 बाद  के  wey  परिवर्तनों  पर  विचार  कर  रही  समझौता  किन्तु  सरकार  इस  प्रकार  के

 कया  में  जान  सकता  हुं  कि  भ्रांत  रिक  बाज़ार  के  संविदा  नहीं  करती  |

 लिये  सरकार  का  राज्य  व्यापार  करने  का

 कोई  विचार है  ?
 श्री  टी०  एन०  सिंह  क्या  में  जान

 हूं  कि  अमरीकी  wa  को  उसकी  विधि  के  प्रयोग

 श्री  टी०  टी  ०  कृष्णमाचारी  इस  समय
 के  सम्बन्ध  में  कोई  भुगतान  जाता है  जैसे

 तो  नहीं है  ।  रायल्टी  arts  का  ?

 कोका-कोला  को  सामग्री  का  आयात  श्रीਂ  टी०  टी ०  मेरे  पास

 *
 ८३१.  प्रो०  अग्रवाल

 यह  सूचना  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 क्या
 ज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 अलग  से  प्रश्न  पूछें  तो  में  जांच  करके  पता

 लगाने  का  प्रयत्न  करूंगा  |
 कपा  करेंगे  कि  सन्  १९५१-५२  में  अमरीका  से

 कोका-कोला  की  सामग्री  आयात  करने  में  कुल  sty  दादी  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि

 कितनी  डालर  विनिमय-मुद्रा  व्यय  की  गई  ?  कोका-कोला  द्वारा  देवा  की  कौन  सी  विशिष्ट

 भारत  में  कोका-कोला  बनाने  अ्रावस्यकता  की  पूति  हो  रही  है  ?

 वाली  फ़र्म  के  मुख्य  हिस्सेदार  कौन  कौन  हैं  ?  श्री  नेशन  :  rata:  श्रायातकों  के

 क्या  में  जान
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मो  टी  ०  टी ०

 लिये  डालर  पाना  कठिन  है  ।

 सकता  हुं  कि  कोका-कोला  वालों  को
 कृष्णमाचारी )  232, 200,00

 डालर ।
 कोला  के  आयात  के  लिये  इतने  डालर

 प्रकार  मिल  गये  ?

 जहां  तक  सरकार  को  पता  दो
 श्री  टी०  दी ०  कृष्णमाचारी  :  कभी

 हिस्सेदार  श्री  मोहन  सिंह  तथा  श्री  दलजीत
 कभी  में  भी  इसी  प्रकार  श्राइचर्य  किया  करता  हूं

 fag
 जिस  प्रकार  कि  माननीय  सदस्य  |

 प्रो०  अग्रवाल  क्या  में  जान  सकता  हूं
 श्री  सारंग बर  दास  :  क्या  में  जान  सकता

 कि  इसमें  केवल  भारतीय  पूंजी  ही  लगी  हुई
 हूं  कि  जिस  पर  विदेशी  मुद्रा  के

 है  अथवा  झ्र मरी की  पूंजी  भी  विनियोजित  है
 ?

 लाखों  डालर  खर्चे  किये  जाते  देश  की

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  खाद्यान्नों
 की

 आवश्यकता  की  कहां  तक  पूर्ति जहां  तक

 सरकार  की  सूचना  उसे  कोई  अमरीकी  पूंजी  करता है  ?

 a  ~
 विनियोजित  होने  का  ज्ञान  नहीं  है  ।

 श्री  नौ  टी ०  कृष्णमाचारी  में  ने

 प्रो ०  क्या  भारत  सरकार  की  इस  पहलू  पर  विचार  नहीं  किया  है
 |

 कौर  से  कई  वर्षों  तक  कोका-कोला  सामग्री  श्री  gga:  कया  में
 जान  सकता  हुं  कि

 आयात  करने  सम्बन्धी  कोई  संविदा  भारत  में  इस  समय  कितना  कोका-कोला

 ह ै?  बनाया  जाता  है प्र ौर  भारत  सरकार

 श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी :  मेँ  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  इसका  देश  में  बनाये

 झता  हूं  कि  सरकार  किसी  चीज  को  कुछ  वर्षों तक  जाने  वाले  वात-पेय  पर  कया  प्रभाव  पड़ता  है  ?

 रायात  करने  सम्बन्धी  संजीदे  नहीं  किया  करती  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी
 :  प्रति  मास

 है  ।  यह  हो  सकता  है  कि  कोई  वापसी  भिन्न  भिन्न  मात्रा  sent
 दत

 की
 जाती  है  ॥
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 जी दिल्ली  party  में  सितम्बर  PEAR  म  ०  डी०  कृष्ण  दीवारो  :  भी

 माननीय  सदस्य  समझते  हों  ।  यह  तो  विशुद्ध Wwe  दिन  उत्पादित  की  गई  थीं  जब  कि

 बम्बई  फैक्टरी  में  ५३,०६४  दिन  ।  जहा  वैयक्तिक  बात  है  ।

 तक  प्रद नके के  दूसर  भाग  का  सम्बन्ध  उत्

 झनझन वाला  में  जानना  चाहता हूं दे  सकता  |

 कि  माननीय  मंत्री  इसे  विलास  की  वस्तु  समझते

 श्री  श्री  कान्ता  नाप धर  व्या में  ज्ञात  कर
 हें  अथवा  आवश्यकता  जिसके  मग् रत सार  कि

 सकता  हूं  कि  इसमें  किसी  राज प्रमुख  का  भी  लाइसेंस  दिये  जाते  हूं
 ?

 विनियोजन  है
 ?

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  क्या

 श्री  दी ०  टी'०  कृष्णमाचारी  वाणिज्य
 राजा  पटियाला  इस  फ़र्म  से  किसी  प्रकार

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  राजप्रमखों
 में

 कोई
 सम्बन्धित हैं  ?

 रुचि  नहीं  है  ।

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णप्ाचारो  :  मझे  कोई
 श्री  के०  के०  बसु  क्या  म  जान  सकता

 जानकारी नहीं  है  ?
 हूं  कि  यह  साझेदारी  की  फ़र्म  भ्रमणा  जॉइन्ट

 स्टॉक  कम्पनी  है
 ?  यदि  एसा  तो  सरकार  श्री  बी०  एस०  मति  क्या  म  जान

 आसानी  से  मालूम  कर  सकती  है  कि  हिस्सेदार  सकता  हूं  कि  सरकार  भविष्य  में  इसके  लिये  कम

 कौन-कौन  हें  श्र  waar  पूंजी  लगी  हुई  है  डालर  देने  का  विचार  रखती  है
 ?

 शिकवा  नहीं
 ?

 पी  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  :  जब
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  इस  कार  प्रत्येक  उद्योग  के  लिये  डालर  की  मात्रा

 मले में  सरकार को  जो  भी  सूचना  थी  वह  सब  निर्धारित  करती  है  उस  समय  की  आवश्यकता

 म  Fast sg  |  वास्तव  जसा  कि  माननीय
 देखती है  ।  यदि  अधिक  डालर  उपलब्ध  हों

 सदस्य  कहते  यदि  यह  जॉइन्ट  स्टॉक  कम
 तो  अधिक  लोगों  को  दिये  जायेंगे  ;  यदि  कम

 तब  तो  वह  जॉइन्ट  स्टॉक  कम्पनी  के
 उपलब्ध हों  तो  कटौती  कर  दी  जाती है  तथा

 रजिस्ट्रार  के  पास  स्वयं  जाकर  हिस्सेदारों  का
 किसी  को  वंचित  होना  पड़ता  है  ।

 नाम  मालम  कर  सकते  हैं  ।

 अगला  | सभापति  महोदय
 पंडित  के०  सो०  शर्मा :  क्या यह  सत्य

 नहीं है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  के  पूर्ववर्ती  ने  श्री  गाडगिल  :  क्या  में  एक  प्रदान  पुछ

 दिल्ली  कोका-कोला  फैक्टरी  का 3 उद्घाटन |  क
 सकता  हूं

 ?  क्या  सरकार  की  नीति  भारत  में

 या  था  ai  इस  प्रकार  उस  में  सरकार  की  ऐसे  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  की  है

 झुचिपंदाकरदीधथी  ?
 का  उपादान  कि  डालर  क्षेत्र  से  भ्राता  है

 ?

 सभापति  महोदय  यह  प्रश्न  नहीं

 उठता  |  अगला  प्रश्न  |
 श्री  ही०  टी ०  कृश्गमावारी  :  जी  हां

 कभी-कभी  कोई  उद्योग  झ्रावश्यक  होता  है  ।

 श्री  झन सन वाला  क्या  में  यह  प्रत्येक  मामले  पर  उसके  गणावगणों

 एक  Te
 पूछ

 सकता  ?
 यह  चीज़  विलास  च्  निभर  है  ।

 की

 egal  में

 में  जाती  है  अथवा  श्रावश्यकतात्रों

 मूं  ?  सभापति  महोदय  प्रश्न  |
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 मकानों  को  तंगी  श्र  एस०  ato  सामन्त  कया
 में

 जान  सकता  हूं  कि  देशी  राजाओं  के  मकान
 *८३२.  श्री  एस०  Alo  सामन्त  क्या

 तथा  प्राइवेट  मकानों  को  अधिग्रहीत  करके

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह
 उन्हें  उठा  कर  कुछ  हद  तक  मकानों  की  तंगी

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  :  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  क्या

 सरकार  नें  कोई  क़दम  उठाये  हैं  ?
 यदि

 गृह-व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  पृथक

 तो  उनकी  संख्या  राठौर  FAT  सरकार  का मंत्रालय
 के  बन  जाने  के  भ  से  सरकार

 ने  देश  में  मकान  की  तंगी  का  सामना  करने
 इरादा  इसे  जारी  रखनें  का  है  ?

 के  लिये  कया  पग  उठाये हैं  अथवा  उठाने  का
 सरदार  स्वर्ण  सिंह

 :  जैसा  कि  माननीय

 विचार  कौर  सदस्य  को  विदित  सरकार  ने  दिल्ल  में

 देशी  राजाओं  के  मकानों  को  प्रयोग  में  ले  लिया
 क्या  गैर-सरकारी  संगठन  इस

 है  कौर  देहली  के  बाहर  भी  ले  लिया  है
 ।  जहा

 कायें  में  सरकार  की  सहायता  कर  रहे  हें  ?

 तक  अधिग्रहण  करने  का  प्रदान  सरकार  ने

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  जब भी  इसे  राज्य  के  हित  में  समझा

 स्वर्ण  सिंह  )  :  भारत में  जो  ऐसा  किया  है  ।

 समाज  के  एक  विस्तृत  क्षेत्र  पर  है--शहरी

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :.  क्या  में
 जान

 सकता  हुं  कि  रुड़की  के  भवन  गवेषणा  प्रतिष्ठान

 इलाकों  में  मध्य-वर्गीय  लोगों  तथा  औद्योगिक

 मजदूरों  से  लेकर  देहाती  क्षेत्रों  तक  ।
 ने  मकानों  की  तंगी  दूर  करने  के  मामले  में  किस

 प्रकार  सहायता  की  है  क्या  सरकार
 की

 यह  तो  दावा  नहीं  किया  जा  सकता  कि  समस्त
 प्रादेशिक  शाखायें  भी  खोलने

 समस्या  का  सामना  करने  के  लिये  पग  उठा

 लिये गये  हैं  ।
 विचार है  ?

 किन्तु  प्रारम्भ में  सरकार  ने
 सरदार  स्वर्ग  fag  :  रुड़की  के झा धिक

 |  औद्योगिक  गृह-व्यवस्था

 योजना  बनाई  जिस  की  एक  प्रतिलिपि  १३
 गवेषणा  प्रतिष्ठान  नें  निश्चय  ही  अच्छा  कार्य

 किया  है  कौर  यदि  श्रमिक  स्थिति  ने
 १९४५२  को  संख्या  Axo  के

 उत्तर  में  सदन  पटल  पर  रक्खी  गई  थी  ।  इस
 दी  तो  इसकी  कार्यवाहियों  में  विस्तार

 जायेगा  किन्तु  प्रभी  से  यह  नहीं  कहा  जा  सकता

 में  प्रौद्योगिक  मज़दूरों  के  लिये  राज्य
 कि  प्रादेशिक  संस्थायें  खोलना  सम्भव  हो

 प्राइवेट  मालिकों  तथा  मज़दूरों  के  सहकारी

 संगठनों  द्वारा  मकान  निर्माण  की  व्यवस्था  है  ।
 सकेगा या  नहीं  ।

 गन्दी  बस्तियों  की  निम्न  ora  के  वर्ग  के  श्री  एस०  ato  क्या  में  जान

 लोगों  के  लिये  गृह-निर्माण  तथा  सामान्यतः  सकता  हूं  कि  मिल-मालिकों

 गृह-निर्माण की  लागत  में  कमी  करने  के  प्रदान  मज़दूरों  के  मध्य  जो  औद्योगिक  शान्ति  प्रस्ताव

 पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  gar  है  उसे  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया

 रहा  है
 ?

 गर-सरकारी  संगठन जी  ।  सरदार  स्वर्ण  यह  इस  प्रश्न  से
 तथा  व्यक्ति  ard  विचार  तथा  सुझाव  इस

 नहीं  उठता
 |

 सम्बन्ध  में  भेज  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  देश  में
 मकानों

 की  तंगी  का  सब  से  अच्छी  तरह  सामना
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :

 यह  हसन  झक

 किया  जा  सकता  है  ।
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 में  राज्य  सरकारों  के  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  मकानों  की  तंगी  को  दूर

 करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  तथा  सरकार  ने  भी  कार्यक्रम हैं  ।  किन्तु  आंकड़े  मेरे  पास

 इस  त्रितलीय  सम्मेलन में  भाग  लिया  था  ।  मौजूद  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  में  समझता  हंसी  श्री  UAo  fete:  क्या  जान

 यह  प्रदान  प्रति  प्रश्न  के  क्षेत्र  से  बाहर  है  ।  सकता  हूं  कि  afa-zataen  की  प्रक्रिया

 दायक  सिद्ध  हुई  है  ग्रोवर  यदि  हां  तो  कया  सरकार
 डा०  राम  सुभग  क्या  में  जान

 इस  प्रक्रिया  के  प्रयोग  को  अपनाने  का  विचार
 सकता  हूं  कि  दिल्ली  की  पूर्व-निमित

 कर  रही है  ?
 निर्माण  फ़ैक्टरी  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर

 सरदार  cant  सिह  भूमि  दैनिक रण  प्रक्रिया
 रही  ate  यदि  तो  यह  कितना  सामान

 कुछ  क्षेत्रों  में  सफल  सिद्ध  हुई  है  किन्तु  केवल
 -

 तैयार कर  रही  है  ?
 आंशिक  रूप  कौर  इसकी  सफलता  -

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  जेसा  मेरे  सहकारी  स्थान  पर  भिन्न  है  क्योंकि  यह  तापक्रम

 उत्पादन  मंत्री  ने  उस  दिन  सदन  में  बतलाया  के  घटाव-बढ़ाव  तथा  वर्षा  पर  निरभर  है  ।

 अभी  इस  फैक्टरी  ने  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं  भूमि-दृढ़ीकरण  के  सम्बन्ध  में  जो  सूचना

 किया है  किन्तु  यह  अब  एक  हम  को  पट्टे  पर
 अनुभव  सरकार  को  प्राप्त  हुए  हैं  उनका  वह

 दे  दी  गई  है  ।  यहाँ  उत्पादन  प्रारम्भ  प्रयोग  करेगी  ।

 परन्तु  अभी  शुरु  नहीं  किया  है  ।
 श्री  दामोदर  सेना  मानवीय  मंत्री

 डा०  राम  सुलग  fag
 :  यह  किस  फ़र्म  जी  ने  बतलाया  कि  सरकार  को  गैर-सरकारी

 को  पट्टे  घर  दी  गई  है  ?  संगठनों  से  गृह-निर्माण  के  सम्बन्ध  में  योजनायें  -

 सभापति  महोदय  :  इन  प्रश्नों  में  जाना  प्राप्त हो  रही  हैं  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं

 कि  सरकार  के  पास  ऐसे  गैर-सरका री  संगठनों उचित नहीं  होगा  ।

 को  कोई  सहायता  देने  का  विचार  है  जो  कि  ये
 डा०  राम  सुलग  पन्न  समस्त  योजनायें  तैयार  कर  रहे  हें  ?

 देश  की  गू  ह-भ्रवस्था  से  सम्बन्धित  है  |

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सरकार  उन  की

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  का  सम्बन्ध  सहायता  करने  को  तैयार  है  ।

 गृह-निर्मा  ण  फैक्टरी  से  नहीं  है  ।
 पंडित  ato  एन०  मालवीय :  क्या

 श्री to  एन०  fag:  संचित  निधि  में  जान  सकता  हूं  कि  यह  गवर्नमेंट  के  इल्म  में  है

 से  गृह-निर्माण  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  दी  क्या  उस  ने  इस  बात  की  इनक्वायरी  कराई

 जायेगी  ate  परियोजनाश्रों  इत्यादि  है  कि  बहुत  से  मकानात  जो  गवन  मेंट  के  खर्चे

 की  तुलना  में  प्राथमिकता  क्रम  में  यह  कहां  पर  बने  हूं  खाली  पड़े  हैं  घौर  उनका  इस्तेमाल

 ara है  ?  नहीं  हो  रहा  जब  कि  मकानों  की  तंगी  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  यह  अत्यन्त  सरदार  स्वर्ग  में  बहुत  मशीन  :

 हूँगा  अगर  वह  मुझे  बतायें  कि  ta  मकानात न्य  oad  किन्तु  यदि  मानो  सदस्य  का

 कहां  खाली  पड़े  ताकि  में  उनको  ग्राम औद्योगिक  गृहों  से  तो  में  पहले  ही

 उत्तर  दे  चुका  किन्तु  औद्योगिक  हों  के  कर  पक  |

 अ्रलावा  गृह-निर्माण  से  भी  बहुत  हद  तक  मकानों  पंडित  ato  एन०  भूपाल  में

 की  समस्या  में  सुधार  होता  है  कौर  इस  सम्बन्ध  स्टेशन  के  पास  गवर्नमेंट  के  खे  से  क़रीब  तीन
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 लाख  रुपयें  लगा  कर  मकानात  बने  हुए  हैं  श्र  कुल  कितना  तथा  कितने  मलय

 वे  ख़ाली  पड़े  हुए  हैं  ।  का  aa  निर्यात  किया  गया  ;  झर

 सरदार  स्वर्ण  सिह  में  मालूम  करूंगा  ये  निर्यात  किन  किन  देशों  को

 श्री  बोगावत  क्या  यह  सत्य  है  कि  किये  गये  ?

 बंगलों  के  बहत  से  बाह्य  खाली  पड़े

 हे  अथवा  अवैधानिक  रूप  से  किराये  पर  उठा
 वाणिज्यਂ  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी

 ०  ठी ०

 कृष्णमाचारी )
 ।  तीन

 दिये  गये  कौर  क्या  सरकार  इस  पर  ध्यान
 रण  सदन  पटल  पर  रक्खे  जाते  हैं  ।  दें  हि  दे न

 देगी  ?
 परिशिष्ट  ५,  अनबया  संख्या  ३]

 नहों  समझता सरदार  cay  सिह  श्री  बो०  के०  दास  था  म  जाने

 कि  दिल्ली  में  कोई  भी  वाह्य-घर  खाली  पड़ा
 सकता हूं  कि  सन्  १९५२  के  लिये  सुती  वस्त्र

 है
 ।  उल्टे  वहां  अधिक  संख्या  में  लोग  रह  तथा  सुत  का  कोई  कोटा  निर्धारित  किया

 रहे  गया है  ?

 श्री  सारंग वर  दाव  जब  सरकार  द्वारा
 श्री  टो०  टी ०  कृष्णा  वारी  इस  समय

 श्रौद्योगिक  विकास  यो  जता  प्रारम्भ  की  गई  थी

 तो  कितने  मकानों  के  निर्माण  का  लक्ष्य  रक्खा
 निर्यात की  छट  है  ।

 था  उस  में  से  कितने  बन  चके  हैं
 ?  क्या  श्री  राघवय्पा  :  क्या  में  जान  सकता हु

 वह  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  चका  है
 ?  कि  निर्यात  होनें  देने  से  पुर्व  इस  देश  की

 सरदार  स्वरण  सिह  जेसा  माननीय
 द्य कता यें  पुरी  करली  जाती  हैं

 ?

 सदस्य  को  विदित  प्रौद्योगिक  गह  योजना  श्री  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  :
 जी  हा ं|

 को  कुछ  सप्ताह  पूर्व  ही  अन्तिम  रूप  दिया
 श्री  वी  पी०  नायर

 गया  कौर  कुछ  सप्ताह  के  प्रति  काल  में  ही
 में  है  कि  ग्र मरी का  में  जूट  के  माल  की

 जादू  से  तो  मकान  बन  नहीं  सकते  ।
 विज्ञापन  करने  के  लिये  जूट  मिल  एप़ोशिय्रशन

 श्री  नम्बियार  क्या  म  जान  सरकता  को  वाणिज्य  विभाग  द्वारा  २५,०००  डालर

 हूं  कि  सरकार  पहले  मकान  का  निर्माण  कब  तक  क्या  में  जान  सकता
 की  राशि  दी  गई  है  ।

 कर  सकेगी  प्रौढ़  इस  में  हफ्तों  या  वर्षों  कि  इस  बात  की  दृष्टि में  कि  इस  समय  लाखों

 लगेंगे  ?
 बुनकर  बेकार  सरकार  ने  विदेशों

 में  हक
 रने

 सरदार  स्टग  इस  प्रश्न  का  उतर  के  माल  का  विज्ञापन  करने  के  लिये  कोई  राशि

 देना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  में  समझता  हूं  कि

 प्रथम  मकान  कोई  एकांत  मकान  नहीं  होगा
 श्री  टी०  ato  कृष्णमाचारी  :

 यदि

 वरन  कुछ  काल  में  सेकड़ों  मकान  बन  कर  तयार
 नीय  सदस्य  एक  पृथक  प्रश्न  को  सुचना  दें  तो

 at  ज
 में  इसका  उत्तर  देने  का प्रयत्त  करूगा  |

 कपड़ा  और  सुत  )

 क्या
 श्री  नम्बियार  क्या  म  जान  सकता *

 233.  श्री  बी०  Ho  दास

 शिष्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  हूं  कि  हथकरघा  मजदूरों  की  सहायता  के

 करेंगे
 निमित्त  सरकार  का  हथकरघा  उद्योग  को

 कोई  झ्राथिक  सामान्य  देने  का  विचार  है  ?
 इस  वर्ष  भारत  से  कुल  कितनी

 मात्रा  में  तथा  कितने  मलय  का  करघा  वस्त्र  श्री  टी ०  ZTo  कृष्णमाचारी  :  यह  प्रशन

 तथा  निल  विनीत  वस्त्र  निर्यात  किया  गया  ;  हीं  उठता  seat  निर्यात  के  विषय  में  है  ।
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 सकता  हूं  कि  हथकरघा  वस्त्र  के  लिये  विदेशों  में  नम्बर  तक  के  सूत  जनवरी  के  प्रारम्भ  से

 कोई  सरकारी  प्रदान-गुह हें  ?  १४५  नवम्बर  लगभग  ४१,०००  गांठें

 थ्री  Eto  Flo  कृष्णमाचारी :  में  निर्यात की  गई  हैं  ।  ३३  से  88  तक  के  नम्बर

 झता  हूं  कि  नहीं  हैं  ।  की  लगभग  ७,८९१  गांठें  निर्यात  की  गई  हैं  ।

 श्री  एस०  वी०  राम-नामी  :  क्या  यह  श्री  एस०  सी०  क्या में  जान

 सकता  हुं  कि  wal  हाल  में  बनी  कानूगो  समिति
 सत्य  है  कि  मद्रास  राज्य  में  हक  रघा  बुनकरों  को
 केवल  इतना  ही  सूत  दिया  जाता  है  कि  वें  मास  का  वस्त्र  तथा  सूत  के  निर्यात  से  कोई  सम्बन्ध  है

 ?

 में  दस  दिन  ही  कार्य  कर  सकें  ?
 यदि  श्री  ao  टी ०  इस

 तो  सूत  विदेशों  को  क्यों  निर्यात  किया  जा  रहा  समिति  के  निर्देश  के  पद  काफी  वृहत  हूँ  और

 ही  निर्यातों  पर  यह  विचार  करेगी  ।

 श्री  टो०  टो०  कृष्ण माचा रो ं:  प्रत
 सरदार  हुक्म  श्रीमान  aia

 ग़लत  आधार  पर  रख  कर  पूछा  गया  है
 ।  सत

 को  सूत-विक्रेताओं  अथवा  सहकारी  समितियों
 के  एक  पर  ।  यह  बहुधा  देखा  गया  है

 कि  जब  कोई  अनुपूरक  पूछा  जाता  है  तो
 द्वारा  उठाया  ही  नहीं  जा  रहा  है  ।

 मंत्री  उसको  इस  पर  समाप्त  कर  देते

 श्री  एस०  ती  :  क्या  यह  हैं  कि  यह  मुख्य  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सत्य है  कि  हाथ करघा  बुनकरों को  केवल  क्या  यह  सभापति  के  निर्णय  की  बात  है  कि

 इतना  ही  सुत  दिया  जाता  है  कि  वे  मास  में  उठता  है  या  नहीं  उसे  स्वयं  मंत्री

 केवल दस  दिन  काम  कर  सकते  हैं  ?  जी  ही  यह  कह  कर  भ्र स्वीकार  कर  सकते  हैं  ?

 सभापति  वह  उत्तर दे  चुके  सभापति  सभापति को  यह

 हैं  कि  सूत  उठाया  ही  नहीं  जाता  ।
 निर्णय  करने  का  भझ्रधिकार  है  कि  मुख्य  wet

 की  सीमा  में  वहू  है  अ्रथवा  नहीं  ।  किन्तु
 श्री  बी०  के०  पस  पहले सूत  निर्यात

 की  नीति  अरन्य  देशों  से  द्विपक्षीय  समझौते  के  यदि  माननीय  मंत्री  जिन  से  कि  यह  wet  पूछा

 अनुसार  थी
 ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उस  गया  उत्तर  देते  समय  ऐसा  कहते  हैं  किन्तु

 यदि  सभापति  समझता  है  कि  एसी  बात  नहीं नीति  में  कोई  परिवहन  कर  दिया  गया  है  ?

 श्री ठी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी :
 है  तो  वह  मंत्री  से  उत्तर  देने  के  लिये  कहेगा  ।

 मुझे  अन्य
 किन्तु  यदि  पूछा  गया  अनुपूरक  प्रत्यक्ष  रूप  से

 देशों  को  सूत  के  निर्यात  सम्बन्धी  पहले  की  fe
 ही  मुख्य  प्रश्न  के  क्षेत्र  के  बाहर  है  शर  माननीय

 पक्षीय  नीति  के  विषय  में  ज्ञात  नहीं  है  ।  इस

 समय  हमारे  पास  कुछ  किस्मों  के  सूत  का
 मंत्री  जी  कहते  हूँ  कि  ऐसा  है  तो  सभापति  के

 विनिश्चय  की  प्रतीक्षा  करने  में  प्रश्नावली

 बाहुल्य  है  केवल  उसी  सुत  के  निर्यात  की
 का  बहुमूल्य  समय  गंवाने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 जाती  है  जिसका  कि  बाहुल्य  है  ।

 इस  प्रकार  कोई  मंत्री  सभापति  से  उसके  भ्र धि कार
 श्री

 बी०  के०  किस-किस  नम्बर  WT  पास  नहीं  ले  सकता  |  किन्तु इस  से

 का  सुत  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ?  क्या
 समय  की  बचत  होती  है

 ।
 मैं  समझता हूं  कि

 सभी  नम्बर  का  सुत  निर्यात  किया  जा  रहा  है

 ara  कुछ  निश्चित  नम्बरों  का  सूत  निर्यात  भ्रनावश्यक  रूप  से  alee  समय  ख़र्च  नहीं

 किया जा  रहा  है  ?
 72  PSD

 चाहिये  |
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 सरदार  हुक्म  सिंहः  जब  कि  कोई  मंत्री  श्री  बी०  के०  क्या  में  जान  सकता

 इस
 प्रकार  स्वीकृत  कर  देता  है

 ,
 तो  हम  हूं  कि  टैकनीकल  सहकार  समझौते

 के  श्रत्तगंत

 सभापति  का  दृष्टिकोण  इस  पर  जानना  चाहते  इन  परियोजनाओं को  कोई  सामग्री  भी  दी

 किन्तु  जब  हम  देखते  हें  कि  सभापति  की  गई  है
 ?

 ओर  से  कुछ  नहीं  a  रहा  तो  शिष्टाचार  के
 श्री  हाथी

 :

 नाते  हमें  चप  बैठना  पडता  है  |
 क्या  यह  अन्तर्गत ही  दी  जायेगी

 अधिक  sear  नहीं  होगा  कि  मंत्री  जी  सभापति

 को  सम्बोधित  करें  ?
 श्री  बो०  के०  दास  :  यह  सामग्री  प्रत्येक

 परियोजना  की  श्रावश्यकतानुसार दी  जायेगी

 सभापति  महोदय
 :  में  समझता  हूं  कि  अ्रथवा  कोई  निर्धारित कोटा  है  ?

 उनका  उत्तर  सभापति  को  ही  सम्बोधित  किया

 जाता  प्रश्नकर्ता सदस्य  को  नहीं  ।
 at  राज्यों  को  यह  fia

 करना  है  कि  वे  प्रत्येक  योजना  के

 सामुदायिक  परियोजनाओं  क्या  कार्यक्रम  बनायें  |

 *23%,  श्री  बी०  के०  क्या
 कार्यक्रम  केन्द्रीय  सरकार  को  पेश  करेंगी  उसी

 के  aa  र  सहायता  निर्धारित की  जायेगी  |
 योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  सामूहिक
 श्री  बी०  के०  दात  :  कया  में  जान  सकता

 हूं  कि  इन  परियोजनाओं में  राज्य  सरकारों  का योजनायें  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 कितनी  राशियां दी  गई  हैं  ?  कितना  अंशदान होगा  ?

 उन  में  से  कितना  भाग  ऋण  श्री  इस  पर  व्यय  की  जाने

 समझा  जायेगा  कौर  उस  पर  शर्तें  होंगी  ?  वाली  कुल  ६५  लाख  रुपये  की  राशि  में  से

 अरब  तक
 कितना  प्रारम्भिक  व्यय  लगभग  २९  लाख  रुपये की  राशि  भारत  सरकार

 किया  गया है  ?  से  ऋण  के  रूप  में  २२  लाख  रुपये  सहायता

 के  रूप  में  होंगे  तथा  लगभग  22,319,000  रु०

 सिवाय  तथा  विद्युत  उपमंत्री  (att  राज्यों का  भाग  होगा  सामान्य  अधार

 :
 राज्य  सरकारों के  अप्रतिम

 यह  निर्णय  प्रत्येक  सम्बन्धित  राज्य  द्वारा

 रूप  से  स्वीकृत  झ्रायव्ययक  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 योजनायें  पेश  करने  पर  किया  जायेगा  ।

 जाने  तक  एक  एतदर्थ  राशि  दे  दी  गई  है  जैसा  श्री  ato  के०  दास  :
 क्या  में  जान  सकता

 कि  सदन  पटल  पर  रक्खे  गये  विवरण  से  विदित
 हूं  कि  ऋण  का  भुगतान  परियोजना  क्षेत्रों  से

 होगा  परिशिष्ट  4,  अनुबन्ध  ही  किसी  पद्धति  द्वारा  किया  जायेगा  ?

 सख्या ४.
 श्री  के  भुगतान का  प्रशन

 राज्य  सरकारों  के  झ्रायव्ययक

 afar  रूप  से  स्वीकृत  हो  जाने  पर  ही  ऋण  की  योजना  आत्म-निर्भर  है  अथवा  ऋण

 मात्रा
 निर्धारित  की  जायेगी  ।  ऋण की  किस  प्रकृति  का  है  इत्यादि

 विचाराधीन हें  ।
 श्री बी  के०  दास

 :  क्या  में  जान  सकता

 सुचना  राज्य  सरकारों  से  मांगी 4  गि  हि  ज्यूं

 है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सदन  पटल  पर  रक्खी
 हूँ  कि  परियोजना  के  पदाधिकारियों  के

 जायेगी ।
 क्षेत्र  पर  जो  राशि  व्यय  हुई  है  उसका  कोई

 भाग  राज्य  सरकारों  ने  भी  वहन  किया  है  ?
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 श्री  जो  प्रशिक्षार्थी  भेजे  गये  कपास  सम्बन्धी  आयात-निर्यात  नीति

 थे  उनका  व्यय  राज्य  सरकारों ने  ही  वहन
 FCIQ  थो  एस०  सी०  सामन्त  :  कया

 किया  था ?
 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  क्या  में
 कृपा  करेंगे  :

 जान  सकता  हूं  कि  जो  रुपया  किया  सन्  १९४५२  -५३  के  लिये  कपास

 जाता  है  वह  किसी  सिद्धान्त  पर  किया  जाता  है  सम्बन्धी  आयात  निर्यात  नीति का  निर्धारण

 जैसे  राज्य  का  क्षेत्र  अथवा  जनसंख्या ?  करने  के  मामले  में  केन्द्रीय  कपास  मंत्रणा  ate

 की  क्या  सिफ़ारिशें थीं  ;

 श्री  राज्य  के  क्षेत्र के  अ्रनुसार
 (a)  क्या  यह  सत्य  है  कि  पिछले  सीज़न

 नहीं  परियोजना  के  क्षेत्र  तथा  दशाओं  के

 ।
 में  कपास-निर्यात सम्बन्धी  नीति  की  घोषणा

 में  बहुत  विलम्ब  हो  गया  था  ;

 श्री  दी०  एन०  सिंह  देश  में  जो  ५१७
 क्या  अगले  सीज़न  में  सरकार  के

 लाख  गांव  हें  उन  में  से  सामूहिक  परियोजना के  लिये  विदेशी  कपास  के  में  कमी  करना

 अन्तरगत  प्रथम  वर्ष  में  कितनों  को  लिया
 सम्भव  होगा  ;

 श्री  हाथी
 :

 प्रारम्भ  में  प्रति  परियोजना
 क्या  सरकार  ने  कपास  में

 में  ३००  गांवों  को  लिया  जायेगा  कुल  रक्षण  व्यापार  की  सम्भावना  पर  विचार

 ५५  ऐसी  परियोजनायें  हैं  ।  किया है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  fra किया
 श्री  बी०  एस०  मति  में  जान

 सकता  हूं  कि  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने
 गया है  ?

 में  किसी  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  को  श्रमिक  अ्रंशदान  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 टी०  टी ०

 देने  के  बजाय  इसमें  सर्वोच्च  प्राथमिकता दी  :  कपास  मंत्रणा  पद

 जायेगी  ?
 के  सुझाव ये  थे  :

 (१)  सन्  PEXR-¥F  में
 ४

 से
 ५  लाख

 श्री  राज्य  सरकारों की

 के  झ्रनुसार  क्षेत्रों  का  चुनाव  हो  चुका  है  ।  रुई  की  गांठो ंके  रायात की  दी

 जाये ;  झ्र

 श्री  मोहिउद्दीन  :  क्या  भारत  सरकार ने  (२)  सन्  १६५२-५३ की  कपास
 निर्यात

 कोई  इस  प्रकार  का  नियम  रक्खा  है  कि  जब  नीति की  घोषणा  अधिक से  अधिक

 तक  राज्य  सरकारें  wot  भाग  का  रुपया  न  दें  PEXR  तक  कर  दी

 किन्तु  निर्यात  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में

 दान  का  रुपया  नहीं  देगी  ?

 की  गई

 श्री  हाथी  :  कोई  ऐसा  नियम  नहीं

 गत  वर्ष  की  परिस्थितियां  ऐसी रक्खा  गया  किन्तु  इसका  यह  ग्र वश्य  है

 है  कि  राज्य  सरकारों  को  at  भाग  का  थीं  कि  ate  पहले  घोषणा  करना  ठीक  नहीं

 रुपया ख़र्चे  करना  ही  होगा  समझा  गया  |
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 वर्तमान  प्रवृति  के  अनुसार  लिस्बन  से  हटाकर  ९  १९५२  को

 PEXR-KR  के  सीज़न  में  विदेशी  कपास  का  पश्चिमी  अफ्रीका  में  अंगोला  में  ले  जाए

 आयात  FEY L-YR  से  कम  होने  की  है  |  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  वे  अंगोला  में  क्यू

 आंजे  0-1  नामक जेल  में  रख  दिए  गए

 हमें  कोई  और  जानकारी  नहीं  है  ।

 यह  तय  किया  गया  है  कि  १५-१२-

 ReYy  से  कपास  में  इधर  व्यापार  की  शी  एच०  एन०  मुखर्जी
 :

 क्या  सरकार
 मति  दे  दी  जायेगी

 को  ध्यान  हाल  के  इस  समाचार  की  ओर

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  में  जान  आकर्षित  किया  गया  हैं  कि  इन  बन्दियों  को

 सकता  हूं  कि  पाकिस्तान  की  कपास  का  मूल्य
 नामक  बीमारी  हो  गई  जो

 विश्व-कपास मूल्य  की  तुलना  में  अधिक  है  ?
 अंगोल  में  चल  रहा  एक  घातक  रोग  और

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  से  कपास  का  इस  विशिष्ट  जेल  में  जोकि  wa  विशिष्ट

 कम  कर  दिया  गया  है  ?  प्रकार  के  अपराधियों  के  लिए  चिकित्सा

 का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है
 ?

 श्री टी  ०  zo  कृष्णमाचारी :  बरत  के

 प्रथम  भाग  के  सम्बन्ध  मेरे  विचार
 श्री  जवाहरलाल  त्सरु

 सीधे  तौर

 यह  इस  समय  विश्व  मूल्य  से  अधिक  नहीं  है  ;  पर  मालूम  करने  के  लिए  हमारे  पास  कोई

 द्वितीय  भाग  का  उत्तर  देने  में  में  असमर्थ  हूं  ।
 साधन  नहीं  है  ।  यह  पु तंगा ली

 अल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर
 राज्य-क्षेत्र  के  अन्दर  का  मामला  है  ।

 चारिक  रूप  से  हमने  यहां  के  पु तंगा ली  लीगेशन

 पुर्तगाली  पच्छिमी  अफ्रीका  को
 से  मालूम  करने  का  प्रयत्न  किया  और

 स्थानान्तरित  किए गए  गोलाई
 उसके  अनुसार  ये  समाचार  सत्य  नहीं  हैं  और

 राजनीतिक  बन्दी
 वे  बन्दीਂ  बहुत  अच्छे  वातावरण  में  रह  रहे

 श्री
 एच०  एन०  कया  प्रधान

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  यह  बात  दृष्टि Wat  २१  १९५२  को  पूछे  गये

 कित  प्रश्न  संख्या  १९४७  को  निर्दिष्ट  करते
 में  रखते  हुए  कि  ये  सात  व्यक्ति  अधिक

 हुए  यह  बतलाने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  पुर्तगाली
 ग्रहण  थे  और  उन्हें  कठोर  कारावास  दण्ड

 दिया  गया  क्या  सरकार  का  विचार
 उनके

 अधिकारियों  द्वारा  सात  गोआई  राजनीतिक

 बन्दियों  लिस्बन  से  पुर्तगाली  पश्चिमी
 स्वदेश  वापसी  के  सम्बन्ध  में  अविलम्ब  रूप  से

 लिखापढ़ी  करने  का  है  ? अफ़रीका  में  अंगोला  को  स्थानान्तरित

 कर  देने  तथा  उन्हें  नोटों  जेल  जोकि

 ह ॥, मृत्य ्  गहਂ  कहलाता  बन्द  कर  देने  के  विषय
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू

 :  हमें  इस

 मामले  में  कठिनाई है  क्योंकिਂ  वे  पुर्तगाली में  कथित  समाचारों  की  सत्यता  सम्बन्धीਂ

 कोई  सुचना है  ?  रिक  हैं  और  सामान्यतः  कोई  सरकार  अन्य

 देशीय  जनों  के  मामलों  में  हस्त केप  नहीं  करती  ।

 प्रधान  मंत्रो  जवाहरलाल  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  सदन  के  सभी  लोग

 सात  बन्दी  गोआ  से  पोत  द्वारा  लो  जाए गए  थे  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  गोआई

 जो  १८  जून  १९५२  को  लिस्बन  पहुंचे  ।  इन  रियों  द्वारा  इन  बन्दियों  के  साथ  व्यवहार

 बन्दियों
 को

 गोआ  में  अगुआ डा  किले  में  बन्द  अत्यन्त  खेदजनक  तथा  आपदा जनक  रहा  हैं  ।

 कर  दिया  गया
 ।

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  वे  किन्तु  में  नहीं  समझ  पाता  कि  उनकी  स्वदेश
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 वापसी  के  सम्बन्ध  में  हम  और  क्या  कार्य  वाही  सिचाई  तथा  विद्युत  उप  मंत्रो

 कर  सकते  हूं  |  हाथो  )
 :  &%R-G-0  रु०  |  राज्य

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी :
 प्रधान  मंत्री  सरकारों  द्वारा  व्यय  का  कोई  भाग  वहन  नहीं

 द्वारा  भारत में  फ्रांसीसी  बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  किया  जायेगा  ।

 दिए  गए  हाल  के  स्पष्टवादी  वक्तव्य  की
 १५३४-८-०  रु०  एक  मुज़ाहिरे

 दृष्टि  में  क्या  ag  हमें  यह  आश्वासन  दे  सकते
 में  खचे  किए  गये  थे  जिसमें  संगीत  तथा  विभिन्न

 हैं  कि  गोआ  जैसी  विदेशी  बस्तियों  के  सम्बन्ध
 भारतीय  नित्य  मुद्राओं  के  कुछ  नमूने  भी  थे

 ।

 में  निकट  भविष्य  में  ही  कुछ  स्पष्ट  तथा  मजबूत  ये  किये  क्रम  भारतीय  संस्कृति  तथा  परम्पराओं

 कार्यवाही  की  जाएगी  ?
 की  झांकी  देने  के  लिये  रखे  गए  थे  ।

 श्री  जवाहर लाल  जो  वक्तव्य

 मेंने  फ्रांसीसी  बस्तियों  के  बारे  में  दिया  था
 खातों  तथा  जैंतिया  पहाड़ियों  में

 गोआई  बस्तियों  पर  भी  लागू  होता  है  किन्तु  चुना-पत्थर

 इसका यह  अथ  नहीं  है--में नहीं  चाहता  कि  FZ 319,  को  बेली  राम  दास  :  क्या

 सदन  ऐसी  धारणा  बनाने--कि  यकायक  कोई  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 बहुत  बड़ी  बात  होने  वाली  है  ।
 कृपा  करेंगे  कि आसाम  की  खासी  तथा  जैन्तिया

 श्री  नम्बियार  :  क्या  सरकार ने  यह  पहाड़ियों  में  अच्छी  क़िस्म  का  चूना-पत्थर

 पूछा  है  कि  इन  बन्दियों  को  अंगोला  क्यों  भेज
 बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  है

 ?

 दिया  गया  जहां  कि  किसी  प्रकार  की  सुविधाएं  सरकार  ने  भारत  में  इस

 नहीं  हें  और  क्या  इन  बन्दियों  को  भारत  में  ही
 पत्थर  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम

 निरुद्ध  नहीं  किया  जा  सकता  था  ?
 उठाए  हैं ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  सरकार से  कहने

 की  बाहर  की  चीज
 क्या  यह  सत्य  है  कि  पाकिस्तान

 सरकार  इस  चूना-पत्थर  का  उपयोग  सीमेंट

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  बनाने  में  कर  रही  है
 ?

 नोलोखेरोਂ  a  परियोजना  अधिकारियों  का
 ae  चूना-पत्थर  पाकिस्तान  को

 प्रशिक्षण  देने  के  बजाए  कया  आसाम में
 सीमेंट  की  एक

 *८
 श्री  एन०  एन०  विद् याल कार  फ़ैक्टरी  चालू  करके  इसका  प्रयोग  नहीं  किया

 जा  सकता  ? क्या  योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  हाल  ही  में  नीलोखेरी  में  संगठित  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी ०
 कारी  प्रशिक्षणਂ  पर  कितना  व्यय  किया  गया  टी०  कृष्णमाचारी  जी  हां

 था  और  क्या  उसका  कोई  भाग  राज्य
 सरकारों

 द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ?
 और  ।  सन्  १९४८  में

 कार  आसाम  में  एक  मोमेंट  फ़ैक्टरी  स्थापित
 क्या  सरकार  का  ध्यान  प्रेस  के

 करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  थी ।  ऐसा
 कुछ  भागों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर

 आक्षित  किया  गया  है  कि  प्रशिक्षण  काल
 प्रतीत  होता  है  कि  मुख्यत  :  यातायात  को

 नाई  के  कारण  अभी  तक  कोई  प्रगति  नहों  हुई
 के  दौरान  में  पदाधिकारियों के  मनोविनोद  के

 लिए  नर्तक-मंडलियाँ  दिल्ली  से  तय  at  गयी

 थीं  जिन्हें  बड़ी  बड़ी  राशियां  दी  गई  जो
 पूर्वी  पाकिस्तान  की  सोमा

 सूची  का  एक  मद  है
 ?  फ़ैक्टरी  जो  मेसी  आसाम-बंगाल  सिमट
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 कम्पनी  कलकत्ता  द्वारा  माल  को  अधिक  मात्रा  में  खोदने  को  प्रवक्ता

 प्राप्त  हैं  ,  आसाम  के  चूना-पत्थर  का  प्रयोग  की

 करती

 तत्कालिक  बेकारी  की  दुर  करने  के  लिए
 न्नावनकोर-कोचीन  में  जटा-उद्योग

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक  निर्माण-कार्य

 *८३८.  श्री  राघवय्या  :  क्या
 केन्द्र  खोलने  के  लिए  पग  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  न्नावनकोर  सरकार  द्वारा  गत  मास  जटा-उद्योग

 कृपा  करेंगे  fe  ्रावनकोर-कोचीन  के  मुख्य  से  सम्बन्धित  समस्याओं  की  चर्चा  करने  के

 मंत्री  वहां  के  जटा-उद्योग  की  स्थिति  पर
 लिए  एक  सम्मेलन  बुलाया  गया  |  भारत

 विचार-विमर्श करने  के  लिए  अभीਂ  हाल  में
 सरकार  के  वस्त्र  आयुक्त  इसमें  उपस्थित  थे

 ।

 दिल्ली  आए  थे  ?
 इस  सम्बन्ध  में  अग्रेतर  FAT  कार्यवाहीਂ  की

 राज्य  सरकार के  आंकड़ों  के
 यह  अभी  विचाराधीन है

 सार  कितनी  जटा  फैक्टरियां  बन्द  हो  गई  हैं  भाखरा  नांगल  परियोजना  में

 और  कितने  लोग  बेकार  हो  गये  हैं  ?
 निगम-सुरंगें

 उक्त  राज्य  के  जटा-उद्योग  के

 माल  के  लिए  नए  बाजार  ढूंढते  और  जटा
 #23@.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  क्या  सिचाई

 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  कीਂ  कता  करेंगे
 मजदूरों  को  अंतरिम  सहायता  पहुंचाने  के  लिये

 सरकार  का  क्या  कोई  पग  उठान  का  विचार
 क्या  प्राकलन  समिति  ने  834kt-

 ५२ के  अपने  पांचवें  प्रतिवेदन के  पैरा  में

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )
 :  यह  रिपोर्ट  दो  है  कि  भावरा-तांगा

 जी  हां  ।  त्रावणकोर-कोचीन के  मुख्य  मंत्री  जना  की  दोनों fata  सुरंगें जिन

 तथा  fad  मंत्री  ने  इस  मामले  पर  इस  मंत्रालय  जीनियरों  द्वारा  बनाई  गई  हैं  वे  इस  कार्य  में

 के  साथ  अक्टूबर  १९५२  में  विचार-विमर्श  विशेषज्ञ  नहीं

 किया था  ।
 क्या  इन  सुरंगों  बाड़  के

 लगभग  १०८  फ़ैक्ट्रियां  और
 कारण  कोई  हानि  पहुंचो  और

 २१,४००  मजदूर  |
 ;

 विदेशों  में  सरकार  के  व्यापारी
 क्या  यह  होती  निर्माण-कर्म में  कई

 नुक़सान  रह  जाने  से  हुई  है
 ?

 प्रतिनिधियों  को  लिखा  गया  हें  fe  यदि  विदेशों

 में  जटा  तथा  जटा  के  माल  के  आयात  में  कोई  सिचाई  तथा  विद्युत  उप मंत्रों

 बाधायें हों  तो  उन्हें दूर  करने का  प्रयत्न  करें  |
 जी  at

 विदेशों  से  समय  समय  पर  होने  वाले  हमारे

 व्यापारिक  समझौतों  यह  प्रयत्न  किया  कोई  हानि  नहों  पहुंची  हूँ
 ।

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  २० जाता  है  कि  भारत  से  निर्यात  होने  वाले  माल

 में  जटा  का  माल  भी  सम्मिलित  किया  १९५१  को  श्री  लक्ष्मण  द्वारा  पूछे  गए

 कित  प्रदान  संख्या  ११६९  की  ओर  भी  दिलाया

 आंतरिक  बाज़ार  को  प्रोत्साहित  करने  जाता  &  |

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार के

 विभागों  तथा  राज्य  घरों  से  जटा  के  जी  नहीं  ।
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 कोसी  जल ग्रह  क्षेत्र  में  संरक्षण  भारतीय  ऊन  पर  अमरीकी  आयात  कर

 *¥CSo.  श्री  Uso  एन०  क्या  * ESR.  श्री  नाना दास  :  क्या  वाणिज्य

 सिचाई  तथा  बरीयत  मंत्री  ae  बतलाने  की  तथा  उद्योग  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  aq  सत्य  हँ  कि  अमरीकी

 सरकार  ने  भारत  से  आयात  किए  जाने  वाले क्या  कोसी  जल ग्रह  क्षेत्र  में

 कार  का  भू-संरक्षण  सम्बन्धी  कोई  कायें  क्रम
 ऊन  पर  आयात  कर  लगाया

 और
 क्या  भारत

 सरकार
 की

 अमरीकी f

 यदि  at,  तो  उक्त  कार्यक्रम  की  सरकार से  इस  मामले  में  कोई  बातचीत हुई

 मुख्य-मुख्य  बातें  उसकी  प्रचलित

 लागत  ?  इस  बातचीत  का  क्या  परिणाम

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 :  जी  हों  ।  इस  कर  के  लगाये  जाने  के

 रामस्वरूप  गत  वर्ष  के  व्यापार  की  तुलना  में
 ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  ag  भारतीय  ऊन  निर्यातकों  को  कुल
 न्नावनकोर-कोचीन  में  सामुदायिक  कितनी  हानि

 परियोजनाएं  कया  भारत  सरकार  ने  अमरीकी

 O82,  कुमारों  आनी  मस् क़रीन
 :  व्या  आयातों  के  विरुद्ध  प्रति-कायंवाही  पर  विचार

 योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  किया  और

 त्रावणकोर-कोचीन  के  लिए  क्या  इस  ऊन  को  अधिक

 सामुदायिक  परियोजनाओं  के
 लिए  स्वीकृत  प्रद  आधार  पर  अन्य  देशों  को  भेजे  जाने के

 की  गई  राशि  लिए पग  उठाए  जा  रहे  हैं  और  यदि  हां  तो

 क्या ?
 क्या  त्रावणकोर-कोचीन  की  सर

 कार  ने  सामुदायिक  परियोजनाओं के  सम्बन्ध  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Sto  टी ०

 में  कोई  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार  को  पेश  की  कृष्णमाचारी )  अमरीका  में  भारत

 से  जो  ऊन  आयात  किया  जाता  हैे  वह  लगभग

 केन्द्रीय  सरकार  का  इस  सब  का  सब  कालीन  का  ऊन  है  जो  आयात

 परियोजना  के  कार्यक्रम  पर  कोई  नियंत्रण  कर  से  मुक्त है  ।

 और
 जी  नहीं  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  से  ।  wet  नहीं  उठता  ।

 परीक्षा  की  जाती

 डा०  चुन्नीलाल को  क्षतिपूर्ति
 सिचाई  तथा  विद्युत  उप  मन्त्री

 *
 2x3.  श्री  ato  जी०  देशपांडे  :  क्या

 १०५२६  लाख  रुपए  |

 पुर्नवास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 (@  जी  हां

 क्या  पुनर्वास  मंत्रालय  को  डा०

 जी  af
 चुन्नीलाल  जो  पश्चिमी  पंजाब  के  एक

 जी  नहीं
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 हुआ  था
 कि

 उन्हें  भारत  विभाजन  से  पुर्व  अन्तर्गत  पंजाब  सरकार की  है
 गोधा  में  जल  गई  उनकी  सम्पत्ति  के  १०,०००

 तथा  वह  किसी  भी  प्रकार  इसके  लिए
 रु०  की  क्षतिपूर्ति  दी  जाये  ;

 दायी  नहीं  है  ।

 क्या  यह  सत्य  है  कि  पाकिस्तान

 में  भारत  के  प्रधान  प्रदेष्टा  को  पश्चिमी  पंजाब
 आतिशबाज़ी  का  सामान

 सरकार  द्वारा  सुचित  किया  गया  है  कि  FEY.  श्री  जवानी  :  क्या

 १०,०००  रुपये  पूर्वी  पंजाब  सरकार  को  भेज  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 दिए  गए  और  कपा  करेंगे  कि  ३०  १९५२  को

 पूर्वी  पंजाब  सरकार  से  यह  राशि  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  आतिशबाजी  का  कुछ

 वसुक  करने  के  लिए  तथा  उसे  डा०  चुन्नीलाल
 कितना  और  कितने  मूल्य  का  सामान  आयात

 किया  गया  ?
 को  देने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  क्या  पग

 उठाये  हैं  ?
 यह  किन  देशों  से  आयात  किया

 गया ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे  ०  क े०  :
 वाणिज्य  मंत्री  :

 जी  हां  ।
 को  समाप्त

 पंजाब

 ३१  अक्टूबर  १९५२

 )  होने  वाले  वर्ष  में  १९५१  पौंड  आतिशबाजी

 सरकार  ने  भारत  के  उपप्रधान  प्रदेष्टा  को

 किया  था  कि  मूल व्यवस्था के  अनुसार
 का  सामान  आयात  किया  गया  जिसका  मूल्य

 २३,९११  रु०
 सरगोधा  जिले  के  सब-डिवीजन  खुशाब  के

 निवासियों  पर  किए  गए  सामूहिक  जुर्माने के
 smo

 से  ।

 CX, KOO  रु०  की  कुल  राशि  में  से  १०,०००  चमड़ा  और  खाल

 रु ०  डा०  चुन्नीलाल को  दिए  जायगे  ।  FEC,  श्री  बाल्मीकिਂ  :  क्या  वाणिज्य

 जब  जुर्माने  के  २८,०७०  रुपये  एकत्रित  हो  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 चुके थे  तो  पंजाब  सरकार  ने
 १९५१-५२,  १  वर्ष

 में
 भारत  से

 उगाही  बन्द  कर
 पंजाब

 ने  यह  भी  बतलाया  कि  अविभाजित
 निर्यात  की  गई  विविध  पशुओं  की  खालों  की

 मात्रा  और  उन  पशुओं  के  नाम  |
 पंजाब  सरकार  द्वारा  उगाही  गई  कुछ  राशि

 पंजाब  तथा  पंजाब  क्या  सरकार  को  विदित  हैं
 कि

 यह  व्यापार  गिरता जा  रहा के  मध्य  विभाजित  कर  दी  गई  थी  ।

 लिए  पंजाब  सरकार  का  विचार  यदि  तो  उसके  तथा

 ह  कि  डा०  चुन्नीलाल  के  दावे  का  भुगतान  इस  व्यापार  में  लगे  हुए  लोगों
 को

 पंजाब
 सरकार

 को
 करना  चाहिए

 |
 सरकार  क्या  सुविधा  देती  है

 ?

 यह  मामला तब  पंजाब  वाणिज्य  मंत्री  :

 सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  किन्तु  उसका
 अपेक्षित  सुचना  देती  हुए  एक  विवरण

 ख्याल  है  कि  रुपये-पैसे  का  विभाजन  हो  जाने  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 के  ज  उक्त  क्षति-पुत्ली  के  भुगतान
 ५,  अनुबन्ध  सख्या  ५]  |

 ay  भारतीय  स्वतन्त्रता  और  व्यापार में  अपवर्तन

 सम्पत्ति  आदेश  के  आ  जाने  के  कारण  इस  वर्ष  के  प्रारम्भिक कालਂ
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 में  मंदी  किन्तु  इस  वर्ष  के
 द् ५० उत्तराध म

 में  वैदेशिक  ष्  उपमंत्री  अनिल  क े०

 काफी  सुघार  हुआ  है  ।
 :  जी  a

 चमड़े  की  समस्त  किस्मों
 तथा  फिल्म  में  कुछ  क्षेत्रों  की  गरीबी

 नागरिक  प्रयोग  में  आने  वाले  चमड़े  के  दिखाई  गई  है  किन्तु  इसमें  भारत के  कुछ

 जिसमें  जूते  भी  सम्मिलित  के  निर्यात  का  कलात्मक  तथा  सांस्कृतिक  पहलू  भी  दिखलाए

 विनियंत्रण  करने  के  अतिरिक्त  सरकार  ने
 गए  हैं  |

 निम्नलिखित  कायंवाही
 की

 है
 :

 यनिकेफ

 (१)  चमड़े  नागरिक  प्रयोग  में
 * oM\9, TT ATAT STA: श्री  नाना  दास  :  क्या  वाणिज्य

 आने  वाले  चमड़े  के  जिसमें  जूते  भी

 सम्मिलित का  आयात  बंद  कर  दिया  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सत्य ह  कि  यूनिकेफ के गयाह

 (२)  विदेशों में  समस्त  वाणिज्य
 तत्वावधान  में  भारत  में  गत  अक्तूबर  मास  में

 पन्द्रह  दिन  का  एक  संगठित  किया
 निधियों  से  अपने  अपने  क्षेत्र  में  भारतीय  चमड़े

 का  बाजार  विकसित  करने  के  लिए  कहा  गया
 क्या  इस  सेमिनार  का  प्रयोजन

 ईधन  के  साधनों  का  उपयोग  करने  के  उपाय
 (३)  मुर्ग़ाबीयों  के  गले  की  लोलकी

 की  खाल  तथा  उसका  सत  क्यब्रेंको का का
 निकालना

 सत  खुली  सामान्य  अनुज्ञप्ति में  सम्मिलित  कर  भारत  की  ओर  से  इस  सेमिनार

 लिए गए  हें  ।  मुर्ग़ाबीयों  के  गले  की  लोलकी  में  कौन  गया  था  तथा  उसका  किस  प्रकार

 चुनाव किया  गया  था  ;  और की  खाल  तथा  उसके  सत  को  वस्तु  प्रदाय  तथा

 मूल्य  अधिनियम  १९४८  के  अन्तगंत  सेमिनार  का  क्या  परिणाम  रहा

 त्रित  कर  दिया  गया  है  जिससे  कि  यह  उचित  तथा  उसने  क्या  निदान  निकाले  ?

 मूल्य  पर  इस  उद्योग  को  उपलब्ध  हो  सके  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  to  टी  ०

 इंडिया  नामक  घटनात्मक  |  फिल्म  कृष्णमाचारी  और  (a)  ।  माननीय

 28S,  के ०  सुब्रहमण्यम  :  सदस्य का  ध्यान  २६  १९५२  को  श्री

 सी ०  आर०  चौधरी  द्वारा  गए  तारांकित कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सरकार  को  विदित  कि  हाल  में  इस  देश  प्रद  संख्या  ७००  के  उत्तर  की  ओर  आकर्षित

 में आए  सोवियत  फिल्म  टेक्निशियनों  द्वारा  किया  जाता  है  |

 निर्मित  | क  इंडियाਂ  नामक  एक  रंगीन  फिल्म
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर

 इस  समय  सोवियत  रूस  में  sated  की  जा

 रही
 है  ?

 रखा  जाता
 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध

 संख्या  ६]

 यदि  तो  क्या  यह  सत्य  है  कि

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  घ्याक्ति
 इस  फिल्म  में  हमारे  aa

 की
 गन्दी  और  भद्दी

 मज़दूर  बस्तियों  के  दृश्य  दिखाये  गये  हैं  और
 Ee,  श्री  दीदार  क्या  पुनर्वास

 उनकी  तुलना  उस  कथित  विलास  और  वैभव  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे :

 से
 की  गई  है  जिसमें  विदेशी  लोग  यहां  आकर  १९५२  के  परिचित  पूर्वी

 अपना  जीवन  बिताते  हैं  ?  पाकिस्तान के  प्रवजन  करने  वाले  कितने
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 विस्थापित  व्यवसायों  को  सरकारी  सहायता  (२)  इस  दौरे का  क्या  प्रयोजन

 दी  गई  है  और  और
 (३)  भारतीय  ग्रल्पसंख्यक  मंत्री  ने

 कितने  विस्थापित  परिवार  इन

 शिविरों  को  छोड़  गये  हें  तथा  इसके  कारण  ?
 क्या  सरकार को  कोई  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  किया  ak

 (१)  पच्छिमी  बंगाल--शिविरों  में
 (४)  गत  तीन  मासों  १४

 दाखिल  किये  ५१,४२५  व्यक्तियों  को  सहायता  १९५२  तक  पूर्वी  बंगाल  से  इतनी  वृहत  संख्या

 में  अल्पसंख्यकों के  जाने  का  क्या  कारण  है  ? पहुंचाई जा  रही  है  ।

 (२)  बिहार--शिविरों  में  रक्खे  गये
 वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०

 WER  विस्थापित  व्यक्तियों  को  सहायता
 :  जी  a

 पहुंचाई  जा  रही है  ।

 (१)  भारत  तथा  पाकिस्तान के
 (3)  त्रिपुरा--  विस्थापित

 व्यक्तियों में  से  केवल  हृष्ट-पुष्ट शरीर  केਂ
 अल्पसंख्यक  मंत्रियों  ने  पूर्वी  बंगाल  में

 खुलना  we  जै सोर का  तथा

 लोगों  को  छोड़कर  TT  सब  को  मदद  पहुंचाई
 पच्छिमी  बंगाल  में  चौबीस

 जा  रही है  ।
 हावड़ा  तथा  कलकते का  २४  से  ३१  अक्टूबर, ८

 (४)  लोग  सहायतार्थ  १९५२  तक  संयुक्त दौरा

 पहुंचे  उन्हें  एतदर्थ  कुछ  सहायता  दी  जा  रही  है
 ।

 (२)  दौरे  का  मुख्य  प्रयोजन  पासपोर्ट

 (५)  झ्रासाम--शअ्रधिकत्तर  विस्थापित  के  सम्बन्ध  में  फैले  श्रम  तथा  अल्पसंख्यकों में

 व्यक्ति  अपने  मित्रों  तथा  सम्बंधियों के  साथ  अरक्षितता की  भावना  को  दूर  करना

 ठहरे हुए  हैं  (३)  जी  हां  |

 उपयुक्त  शिविरों  में  रह  रहे  विस्थापित

 व्यक्तियों को  waite  सहायता  किस  सीमा
 (४)  कारण  कदाचित  ये

 हैं
 :--

 (१)  शभ्ररक्षितता  की
 तक  दी  गई  यह दर्शाता  हुआ  एक  विवरण  सदन

 पटल  पर  रक्खा  जाता  है  ।  परिशिष्ट
 (२)  खराब  होती  हुई  alae

 ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७. ]  शर

 (६)  शिविरों में
 से  किसी के  भी  छोड़

 (३)  पासपोर्ट  प्रथा  लागू  करने

 कर  चले  जानें  का  समाचार  नहीं  मिला  है  ।
 पर  फैला  तथा  यह  डर

 अल्पसंख्यक  मंत्रियों  का  संयुक्त  दौरा  कि  इससे  आ्राने-जाने  में  बाधा

 ८४९.  श्री  ए०  ato  क्या  होगी  ।

 प्रधान  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  मनीपुर  में  विस्थापित  जन-जाति  के

 लोगों  का  बसाया  जाना
 क्या  भारत  ate  पाकिस्तान के

 अल्पसंख्यक  मंत्रियों  ने  पूर्वी  तथा  पच्छिमी  *24o,  श्री  किलिंग  क्या

 बंगाल का  कोई  संयुक्त  दौरा  किया  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 :

 (@)  यदि  हां  तो  (१)  उन्होंने  चूर चन्द्रपुर क्षेत्र  में  संतोष  के

 कौन  से  क्षेत्र  देखे  wk  किसने  समय  तथा  मनीपुर  के  जुगनू  क्षेत्र  में  सैरो  के  मूलतः
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 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  :

 को  सशस्त्र  पुलिस  की  सहायता  से  बलात
 थौबल  लगभग  ३००  मील

 का  क्षेत्र । हटा  at  उनकी  जमीनों  पर  विस्थापित

 व्यक्तियों को  बसा  दिया  गया  RVR  लाख  रुपये  |

 क्या  केवल  सैरो  के  ही  मूल

 निवासियों  से  सरकार  द्वारा  विस्थापितों

 के  लिए  ले  ली  गई  भूमि  २००  एकड़ से  ऊपर

 दलदली  क्षेत्रों  से  पानी  निकालने का  विचार  है  ।

 इस  समय  कोई  प्राक्कलन  नहीं
 क्या  प्रत्येक  शरणार्थी कृषक  को  दिया जा  सकता

 ५  एकड़  कृष्य  भूमि  दी  गई  है  तथा  मूल

 सामुदायिक  परियोजना  प्रश्ञासकगण सियों को  केवल  Q'/ was aft cata, प्रति
 और

 उसकी  सतह  भी  इतनी  ऊंचाई  पर  है  कि  खेती  *242,  श्री  एस०  alo  राम स्वामी :

 के  लिए  पानी  नहीं  प्राप्त  किया  जा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की

 aa  करेंगे  कि  सामुदायिक  परियोजना

 सकें  को  वेतन  दिया  जाता  है  भ्रम  वा  वें क्या  २  मील
 ८

 फीट  चौड़ी

 तथा
 ६  से

 ८
 फीट  गहरी  नहर  जिसे

 श्रादिम  निक  कार्यकर्त्ता हैं  ?

 कुल  कितने  प्रशासक हैं  ? जाति के  बसने  वालों  ने  झ

 5,000  स०  श्रम  करके  उनमें  से  कितने  सरकारी

 बसाया  उस  क्षेत्र  के  मध्य  में  है  जो  कारी  हैं  कितने  गैर-सरकारी ?

 कि  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिया  गया  है  ?
 सरकारी  पदाधिकारियों  का  वेतन

 पुनर्वास  wat  ए०  पी०

 का  कितना ? से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 भ्र  यथासमय सदन  पटल  पर  रक्खी

 जायगी
 कितने

 यात्रा  भत्ता  महंगाई  भत्ता  कितना  है  ?
 थौबल  सामुदायिक  परियोजनाएं

 *८५१.  श्री  एंजेल  सिह  :
 क्या

 प्रत्येक  प्रशासक  कितनी  राशि

 व्यवहृत  करेगा  ?

 योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 थौबल  सामुदायिक
 क्या  उनसे  कोई  वित्तीय

 भूति ली  गई  है  ?

 रुपये  का  दुरुपयोग  करने  की
 इन  परियोजनाओं &  लिए  fret

 सम्भावना  के  विरुद्ध  क्या  व्यवस्था  की  गई  है रित

 तथा  विद्युत  उपमंत्री  :

 क्या  सरकार  का  विचार  alae
 माननीय सदस्य  का  आशय  कदाचित

 सामुदायिक परियोजना  के  अंतर्गत  समस्त
 परियोजना  कार्यकारी  पदाधिकारियों से  है  ।

 झीलों
 का

 पानी  सींच  देने  का  श्र

 वे  दोनों  प्रकार के  हैं  ।

 (=)  यदि  तो  कितने  ७१  परियोजना  कार्यकारी

 एकड़  भूमि
 खेती

 के  लिए  उपलब्ध  हो  सकेगी
 ?  शिकारी  |
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 इस  समय
 वे  a  सरकारी

 सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  २६

 जोशी  द्वारा पदाधिकारी  हैं  ।  पहले  १०  गैर-सरकारी थे  जो  PEXR  को  श्री  एन०  एल०

 बाद  में  परियोजना  कार्यकारी  पदाधिकारी  पूछे गए  प्रश्न  संख्या  १२४७  के  श्री  सतीश

 चन्द्र  द्वारा  दिए  गये  उत्तर  की  a
 नियुक्त कर  दिये  गये

 कोई  निश्चित  वेतन-क्रम  नहीं  किया  जाता  है  ।

 निर्धारित  किया  गया  है  ।  Cyo-soo  रू०  जी

 को  ठीक  समझा  जाता  है
 ।

 सरकारी  तथा  नवीनतम  सुचना  उपलब्ध  नहीं
 सरकारी  पदाधिकारी दोनों  के  लिए  यही  है  ।

 ह्

 ऊपर  भाग  में  बतलाए गए  पावर  अल्कोहल  फक्टरोजञ

 १०  में  से  ८  को  वेतन  दिया  जाता  है  ।  यात्रा
 FEU,  श्री  तेल कौ कर :  क्या  वाणिज्य

 तथा  महंगाई भत्ता  राज्य  सरकारों  द्वारा
 तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 झपने  यहां  के  नियमों  के  प्रसार दिया  जाता  है  ।

 से  ।  इस  बात  का  सम्बन्ध

 भारत  में  किन  किन  स्थानों  पर

 पावर  एल कोहल  की  फैक्टरियां  स्थापित

 राज्य  सरकारों  से  है  ।  सम्बन्धित

 परीक्षक द्वारा  हिसाब  की  जांच  की  जाती  है  ।
 और

 शक्कर  नगर  हैदराबाद
 प्रत्येक

 को  एलकोहल  फ़ैक्टरी  उत्पादन

 *८५३,  श्री  तेल कोकर  :  क्या  प्रधान  भारत  के  कुल  उत्पादन  ar  कितने  प्रतिशत
 a

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  ह
 ?

 एक  ta  से  दूसरे  देश  को  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 ०

 टी
 ०

 टी
 ०

 घियों का  प्रत्यर्पण  करने के  लिए  कोई  :  एक  विवरण  सदन

 राष्ट्रीय  कानून  है  अथवा  सम्बन्धित देशों  को
 पट ल  पर  रखा  जाता हैं  ।  |  देखिए  परिशिष्ट

 &,  अनुबन्ध  संख्या  <  | इसके  लिए  पारस्परिक समझौता  करना

 होता  १९५१--६.८  प्रतिशत  |

 x4  २--६.६  प्रतिशत क्या  १५  १९४७ के  कि

 से
 कोई  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिनमें  कि

 विदेशी

 सरकारों  ने  ती  देशों  से  भारत  को
 पूर्वी  बंगाल  में  भारतीय  बस्तियां

 प्रत्यापित किये
 *CUY,  go  ato  क्या

 १५  १९४७  के  बाद  से
 प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :

 भारत  को  दूसरे  देशों  से  प्रत्यार्पित किए  गए

 तथा  दूसरे  देवों को  भारत  से  प्रत्यार्पित किए

 क्या  पूर्वी  बंगाल  के

 क्षेत्र  से  घिरी  हुई  कुछ  भारतीय  बस्तियां

 गए  अपराधियों का  अनुपात  ?

 वैदेशिक
 कार्य  उपमंत्री  अनिल  के  ०  उनकी  क्षेत्र  तथा  आबादी

 एक  देश  से  दूसरे  देश  को  क्या है  ;  और

 घियों  के  serio के  लिए  कोई  भ्रंतर्राष्ट्रीय  (7)  शान्ति  तथा

 कानून  नहीं  है
 ।

 परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  देशों  द्वारा  रसद  इत्यादि  का  प्रबन्ध  कित  प्रकार  किया
 पारस्परिक  समझौता  किया  जाता  है  ।  इस
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 वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री  अनिल  के  ०  १९५२  के  अन्त  तक  ९०,०००

 :  और  ।  पूर्वी  बंगाल  टन  कोयला  प्रति  मास  देने  को  तैयार  हो  गई

 राज्य-क्षेत्र  से  घिरी  हुई  कूच-बिहार  की
 vad  तिथि  के  पश्चात्  स्थिति  पर  पुनः

 १३०  छोटी-छोटी  बस्तियां हें  ।  उनका  कुछ  विचार किया  जायगा

 क्षेत्र  २०,९५७  एकड़  हैं  और  कुछ  आबादी
 चमड़ा  उद्योग

 १२,६०२  है  ।  इसे  प्रकार  पच्छिमी  बंगाल
 ऊ  24%,  जाटव-वीरਂ  :  क्या

 राज्य-क्षेत्र  द्वारा  घिरी  हुई
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 ९३  पूर्वी  बंगाल  की  बस्तियां  हूं  जिनका  कुल
 कृपा  करेंगे :

 क्षेत्र  १९,१५२  एकड़  है  तथा  आबादी

 भग  ११,०००  ह  }  गत  पांच  वर्षों  में  भारत से

 पाकिस्तान  को  निर्यात  किये  गये  चमड़े  और
 दोनों  ही  ओर  की  इन  बस्तियों

 खालों की  मात्रा ;

 का  प्रशासन  अत्यन्त  कठिन  है  ।  पुर्जों तथा

 पच्छिमी  बंगाल के  मुख्य  सचिवों ने  इनमें
 गत  पांच  वर्षों  में  भारत से  अन्य

 से  कुछ  कठिनाइयों  पर  विचार  किया  है  तथा  देवों  को  निर्यात  किये  गये  कच्चे  चमड़े  की

 ;
 उनका मत  यह  था  fe  प्रचालनात्मक  सुविधा

 के  लिये  इन  बस्तियों  के  आदान-प्रदान  पर  खालों  तथा  चमड़े  को  भारत  से

 निर्यात  किये  जाने  का  भारतीय  चमड़ा विचार  किया  जाये  ।  इसी  बीच  आपस  में  यह

 fear  गया  कि  पदाधिकारियों तथा  उद्योग  पर  और

 रसद  के  आने  जाने  को  सुविधापूर्ण बनाने  के  यदि  भारत  सरकार  नें  देश  के
 लिये पग  उठाये  जायें  ।

 चमड़ा  उद्योग  की  दशा  सुधारने के  लियें  कोई

 पच्छिमी  बंगाल  सरकार  से  हमें  क़दम  उठाये  हें  तो  क्या  ?

 तम  स्थिति  बतलाने  को  कहा  गया  हैं  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी
 ०

 :

 पाकिस्तान  को  कोयला
 मानवीय  मित्र  का  आशय  पकाये  हुये  चमड़े

 *८५६.  श्री  To  ato  गुहा  क्या  से  है  ।  इस  आधार  पर  एक  विवरण  सदन

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  पटल पर  रखा  जाता हैं  ।  परिशिष्ट  ५,

 कि  पाकिस्तान  से  भारत  का  कोयला  मंगाने  अनुबन्ध  संख्या  ९

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  आया  था  और  यदि  माननीय  सदस्य  का  आशय

 तो  न  स्थिति  क्या  है
 ?

 च  कच्चे  चमड़े  और  खालों  से  है  ।

 उत्पादन  मंत्री  के०  सो ०  :  इस  आधार  पर  एक  विवरण  सदन  पटल  पर

 १९५१  के  भारत-पाकिस्तान  समझौते  रक्खा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  4,

 जो  कि  ७  १९५२  को  समाप्त  अनुबन्ध पं  उप  ९. |

 हो  गया  भारत  से  निर्यात  की  जाने  वाली  चूंकि  कच्चे  चमड़े  तथा  खालों

 वस्तुओं  में  कोयला  भी  था  ।  भारत  और  को  उन  वस्तुओं  की  सुची  में  सम्मिलित  किया

 पाकिस्तान  के  मध्य  चालू  समझौते  में  कोयले  गया
 है  जो  तभी  निर्यात  की  जा  सकती  हैं

 को  नहीं  रक्खा  गया  है  किन्तु  पाकिस्तान  जबकिਂ  उनकी  बहुलता  हो  अतएव  भारत

 सरकार  की  प्रार्थना  पर  भारत
 के  चमड़ा  उद्योग  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव

 समझौते  के  पाकिस्तान  सरकार  को
 पड़ने  की  कोई  सम्भावना नहीं  है
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 ि

 एक  डल  पर  रक्खा  द  का  सामान
 grees  के

 लिए  डिपो
 क

 जाता
 ।  [afed aif परिधि  अनुबन्ध  डा०  नटवर  क्या

 सख्या ९.
 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह

 बतलाने
 कृपा

 होरा कुड
 म॑ं  खदान

 इंजीनियर

 हीरा कुड  के  स्टोंस
 —

 *

 ८५९.
 डा०  नटवर  पांडे  :  सिचाई

 डिस्पोज़ल  के  डाइरेक्टर  के  ज़रिये
 अ

 तक

 गत  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे
 :  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य

 का  आंध्र  दिया  गया  ह  ;  बलि

 सोलह  खदान  जी  थिर  क्या  उपयुक्त  भाग  में

 जो  कि  भारत  सरकार  की  खदानों  में  कार्य  निर्दिष्ट  सामान  का
 एक

 भाग  खो  गया
 न्य

 कर  रहे  हैं  इस  समय  हीराकुड  में  नियुक्त  थ
 और

 ial
 a  क्या  स्टाक  की  ग  हाल

 ही  में  जांच  की  गई  हे
 ?

 |  यदि  तो  हीराकुड  में

 अधिक  खदान  इंजीनियरों  ग  श्री सिचाई तथा  उपमंत्री

 ग

 व
 के  प्रारम्भ

 से

 डिस्पोजल के  डाइरेक्टर  के  जरिये अ

 थि  सिचाई  wat  विद्युत  उपमंत्री  कुल  १  ५४  लाख  रुपये के  डिस्क
 7

 :
 और  ।  सोलह  के  सामान  का  आडर  दिया  गया  है  |

 नियर  जो  कि  विवृत्त  खनिकर्म  में  प्रशिक्षण
 ।  जुलाई  R&

 am  तथा  उससे  सम्बन्धित  मशीनों  का

 .  कार्यकरण  सीखने  के  लिये  भेजे  गये
 के  बाद  में  प्राप्त  सामान  की  जांच  क

 गई  है  और  किसी  प्रकार  की  कोई  हानि
 थे  उन्हें  अस्थाई  सहायक  इंजीनियरों  के  वे

 सोलह  स्थान  प्रस्तुत  किये  गये  जो  fe  लोक
 हुई हे

 ।  जुलाई  १९५०  से  पहले  प्राप्त
 द्

 सेवा  आयोग  दारा  ह  पदाधिकारियों  गये  सामान  की  जांच  की  जा  रही  है  |

 की  प्राप्ति  पर  भरे  जाने  को  थे  ।  वे  सब
 fara  के  लिए  खाद्य  पदार्थों का  पाकिस्

 सिविल  इलेक्ट्रीकल  अथवा  मकैनिकल

 ia  ड
 मे  रोका  जाना

 इंजीनियरिंग  ग्रेजुएट  हैं  ।

 में  अपने  प्रशिक्षण  के  दौरान  में  उन्होंने  कटती र  सरदार  Yo  एस०  सहगल

 भू-विस्थापन  तथा  अन्य  प्रकार  की  मशीनों
 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बतलाने

 की

 को  चलाना  सीखा  हे  जिनका  कि  इस  समय  कृपा  करेंगे  कि  यह  है  कि  त्रिपुरा  के  लिये

 हीराकुड में प्रयोग किया में  प्रयोग  जा  रहा  है  तथा  बुक  किया  गया  खाद्य-पदार्थ  जब  पूर्वी  पाकिस्तान

 वे  अन्यथा  भी  इन  पदों  के  सर्वथा  उपयुक्त  से  हो  कर  जा  रहा  तो  अबे डरा  रेल

 हूं  ।  तीन  उम्मीदवारों  ने  ये  स्थान  स्वीकार  स्टेशन  पर  पूर्वी  पाकिस्तान
 पुलिस  ने

 रं

 पी  किया  शोर  See)  का

 शर

 दी

 रोक

 ही  हीराकुड पहुंच गये हैं । अ पहुंच  गये  हें  ।  अर  (@)  रो रो  के
 ग चन  सली ore का  मूल्य  कपा

 न  ि  ।

 द

 थ
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 क्या  रोके  गये  माल  के  छुटकारे  क्या  यह  सत्य  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय

 के  लिये  सरकारी  स्तर  पर  कोई  प्रयत्न  चाय  बाजार  प्रसार  ats  के  ज़रिये  इस  ने

 किया गया  है  ?  सोवियत  मिश्र और  दक्षिण

 अकीला  में  क्रय  प्रसार  आन्दोलन  प्रारम्भ
 यदि  नहीं  किया  तो  सरकार

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
 करने  का  निर्णय  किया  है  ?

 कार्य  उपमंत्री  अनिल
 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो
 ०

 जी  नहीं  ।

 के  त्रिपुरा  के  लिये  जाने

 वाला  जिस  में  खाद्य  पदार्थ  भी
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
 अखेडरा-अगरताल  माग  की  चली  पर  रोक

 लिया  गया  कयों  कि  उस  चुंगी  ने  इस  माल  को  भारत  के  ats  से  हट  जाने  की

 भारतीय  क्षेत्र  की  चूंगी  तक  मजदूरों  को  दृष्टि  यह  हो  सकता
 है

 ।

 बिना  उचित पासपोर्ट के  नहीं  ले  जानें  दिया  ।  सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं

 हैं  ।
 लगभग

 ४
 लाख  रुपया  ।

 पाकिस्तान  सरकार  से  कहा
 हिन्दुस्तान  शिष्यों  लिमिटेड

 और  यह  समझौता  हुआ  हैं  कि  सामान  को

 बराबर  संख्या  में  भारतीय  तथा  पाकिस्तानी  ¥LEY,  श्री  के०
 सी०  सोनिया

 :

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे मजदूरों  द्वारा  ले  जाये  जिन्हें  इसके

 लिये  दोनों  ओर  के  पदाधिकारियों  द्वारा  कि  हिन्दुस्तान  शिपयाडे  लिमिटेड  में  कुछ

 अधिकारपत्र दिये  यह  व्यवस्था  दो  कितने  कर्मचारी  काम  करते  हैं  और  उनमें

 तक  लागू  होगो जिसके  बीच  में  कि  आशा  है  से  कितने  भारतीय हैं  ?

 मजदूरों  को  आवश्यक  पासपोर्ट  मिल  जायेगा  ।
 भारतीयों  को  विदेशों  में

 wet  नहों  उठता  4  प्रशिक्षण  देने  का  वर्तमान  प्रबन्ध  क्या  है  ?

 लंका  चाय  प्रचार  बों  से  प्रतिनिधि  मण्डल  क्या  aa  कम्पनी  अपने

 ¥FZER,  सरदार  Yo  एस०  सहगल  करण  की  कोई  वार्षिक  रिपोर्ट  तेयार  करती

 ()  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  है  और  सरकार  को  भेजती  है  ?

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  लंका  चाय  प्रचार
 यदि  at,  तो  अन्तिम  रिपो  कब

 बोर्ड  के  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  नें  सरकार

 से  विशेष  रूप  से  यह  प्रार्थना की  थी  कि  चाय
 ‘ater  हुई  थी  ?

 बाज़ार  प्रसार  बोझ  को  वह  न  छोड़ें  ?  उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०  रेड्डी i:

 ३६  टेक्निकल  पदाधिकारियों में  से
 क्या  यह  सत्य  है  कि  लंका  चाय

 प्रचार  as  को  भारतीय  सहकार  का  वचन
 ३३  भारतीय हैं  ।

 feat  ३३  भारतीय  पदाधिकारियों  में

 यह  वचन  किस  शर्तें  पर  दिया  गया  १६  ने  विदेशों  में  प्रशिक्षण  पाया  हुआ

 है  |  जहाज़  बनाने  को  एक  प्रसिद्ध  फ्रांोतो

 क्या  यह  सत्य  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  फ़र्म  के  साथ  हमारे  समझौते  के  अनुसार  यह
 बोर्ड  में  लंका  चाय  प्रचार  बोर्ड  का  नियंत्रक

 a
 उन  भारतीयों  को  अपने  कारावास  में  प्रशिक्षित

 fe  हु
 ?

 करेगी  जिनकी  कि  हम  सिफ़ारिश  करेंगे  ।
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 इंडियन  कम्पनी  एक्ट  के  मणिपुर  में  वस्तुओं  के  मूल्य

 अंतगर्त  इस  कम्पनी  को  एक  वार्षिक  संतुलन  *८६६.  श्री  एल ०  जे०  क्या

 पत्रक  तथा  संचालकों  की  fear  निकालनी  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बतलाने

 कीਂ  कृपाਂ  करेंगे  : पड़ती हैं  ।  चूंकि  सरकार  का  इस  कम्पनी  में

 बहुत  बड़ा  हिस्सा  है  इसलिये  रिपोर्टे  की  एक

 प्रति  निश्चय  रूप  से  सरकार  को  भी  भेजी
 (#)  क्या  यह  सत्य  है

 कि
 इम्फाल  में

 सुत  के  लोकप्रिय  नम्बरों  के  मूल्य  मुद्रित
 ही  जायेगा  ।

 फूटकर  मूल्य से  २५  प्रतिशत  अधिक
 हैं

 और

 कम्पनी  के  अस्तित्व का  एक  वर्ष
 उन  सब  चीजों  के  मूल्य  भी  जो  कि  इम्फाल

 में  आयात  की  जाਂ  सकती  हें  भारत में  अन्य

 अभी  पूराਂ  नहीं  हुआ  है  और  इसलिये
 वार्षिक

 स्थानों  में  प्रचलित  नृत्यों  से  लगभग  इतने रिपोर्ट  भेजने  का  ही  नहीं  उठता  |

 at  प्रतिशत  अधिक  हें  ;  और

 तमक को  रोब  यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर  स्वीकारात्मक  ह  तो  RT  सरकार
 FCG,  श्री  बलवन्त  fag

 var  उत्पादन  मंत्रीਂ  यह  बतलाने  कीਂ  इम्फाल  में  आयात
 की

 जाने  वालीਂ  इन  वस्तुओं

 के  भाड़  में  कमी  करने  का  विचार  रखतीਂ
 कपा  करेंगे  कि  सरकार  को  ae  विदित  है  किਂ

 सांभर  झील  के  पास  नमक  की  राब  बहुत

 परिमाण  में  बेकार  पड़ी  हुई  हूँ
 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी
 ०  :  और

 इससे  कया  कया  ची'जें  प्राप्त  करना  सूत  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  नकारात्मक  है  तथा

 प्राधिकारियों  ने  सूचना  दी  है  कि  उस  क्षेत्र

 यदि  इससे  उपयोगीਂ  रासायनिक  में  ae  नियंत्रित  मूल्य  से  नीवी  बिक  रही  है

 निकाले  जा  सकते  हें  तो  अभी  तंक  इसे  खरीदाਂ  अन्य  औद्योगिक  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  यह

 क्यों  नहीं  गया  ?  सत्य है  कि  यातायातਂ  शुल्क  तथा  रेल  वਂ  सड़क

 यातायात  को  कठिनाई  के  कारण  उनका
 इस  राब  पर  राजस्थान  सरकार

 at  स्वामित्व  ह  अथवा  केन्द्रीय  सरकार
 मूल्य  देश  के  अन्य  स्थानों  से  अधिक  हो  जात

 हे  और  सरकार  यातायात  सुविधा
 यें  सुधारने

 का ?
 यथासम्भव प्रयत्न  कर  रही  है  |

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०  :

 जी  git
 कुटीर  उद्योगों  में  प्रशिक्षण

 ov AACK  श्री  एन०  Uso  क्या

 सोडियम  सोडियम  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 सोयी  कार्बेट  और  सोडियमਂ  HAT  करेंगे  :

 बाइकार्बोनेट  ।
 क्या  सरकार  के  विचाराधीन

 कोई  ऐसी  योजना  या  योजनायें  हें  जिससे  कि

 युक्त  प्रणालीਂ  निकालने  पर  सक्रिय  विचार

 (7)
 उपोत्पाद

 प्राप्त  करने  की

 वे  लोग  जो  कुटीर  उद्योगों  में  प्रशिक्षण  पाना

 चाहते हे  पा  सकें  ;
 हो  रहा है

 यदि  तो  किनਂ  किन  उद्योगों

 (7)  राजस्थान  सरकार  का  ।
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 क्या
 इस  समय  ऐसे

 प्रशिक्षण  केन्द्र  साबुन के  कारखानें

 Fogo.  शी  क्या  वाणिज्य

 यदि  तो  किन  स्थानों
 तथा  उद्योग

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 तथा  कौन  कौन  से  उद्योगों  में  प्रशिक्षण  fear
 करेंगे

 जाता है  ?
 भारत  में  साबुन  बनाने  वाली

 विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  ; वाणिज्य  मंत्री  :

 जी  इस  समय  नहीं  ।  भारत  में  साबुन  की  फैक्टरियों

 की  कुछ  प्रतिस्थापित  समाई  तथा  भारतीय

 vet  नहीं  उठता
 ।

 एवम्  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  पथ क्च  पक्का

 (77)  और  )  । पुनर्वास तथा  श्रम
 सन्  १९४९,  १९५०  और  १९५१  में

 मंत्रालयों  द्वारा  कुछ  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाये  fat  किये  गये  aaa  कीਂ  मात्रा  ;

 जाते  हैं  और  इन  केन्द्रों  काਂ  ate  देते  हुये  क्या  पामोलिव  सोप  कम्पनी  ने

 एक  विवरण  लंदन  पटल  पर  रक्खा  जाता  अभी  हाल  में  बड़ौदा  में  एकਂ  फ़ैक्टरी  ख़रीदी
 परिशिष्ट  4,  अनुबन्ध  संख्या

 है  ;  और

 १०]
 क्या  लीवर  ब्रदर

 विस्थापित  व्यक्तिओं  के  लिए  बनाए  गए  में  एक  नई  फ़ैक्टरीਂ  स्थापित  करने

 मकान  जा  रहे हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 i TAAS  श्री  एन०  एल ०  जोशी  :

 (#)

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यहਂ  बतलाने  की  छपा  करेंगे
 टी

 ०
 :  और  ।

 कि  अब  तक  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये
 माननीय  सदस्य  का  आशय  कदाचित  उन

 भारतीय  साबुन  फैक्टरियों  से  हे  जिन  में  कि
 कितने  नये  मकान  बनाये  गये  हें  और  किस

 लागत पर  ?
 विदेशी  पूंजीਂ  विनियोजित  है  ।  इस  आध र  पर

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रक्खा  जाता

 (a)  विस्थापित  व्यक्तियों  से  लागत  है  परिशिष्ट  4,  अनुबन्ध  संख्या

 का  कितना  भाग  अब  तंक  वसूल  हो  चका  ११]

 ह
 सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  के०

 :  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं

 १३  १९५२  को  श्री  विद्यालंकार  है  |

 द्वारा  पूछ  गये  अतारांकित  प्रशन  संख्या  ९४
 दौतिक  उन्मुक्तियां

 के  भाग  और  के  मेरे  द्वारा  aot,  श्री  के०
 (®) दिये  गये  उत्तर की  ओर  आकर्षित  किया

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 जाता हूँ  ।

 करेंगे  भारत  में  भौतिक  उन्मुक्तियां प्राप्त

 सुचना  संकलित  की
 जा  रहीਂ है

 और  यथासमय  सदन  पटल  पर  रख  दीਂ
 उन  में  से  कितने  सीध

 जायेगी  |

 72  PSD,  विदेशी  दूतावासों  से
 संलग्न  नहीं हैं
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 १५००

 १४९९

 भारत  सरकार  द्वारा  विशिष्ट  कार्य  के  लिये  कया  कोई  ae  भी  बांधी  जायेंगी

 विशेष  रूप  से  आर्मन्त्रित हैं
 ?  यदि

 तो  वे
 शर्तें

 क्या
 हैं  /

 सन्  १९५२  में  भौतिक  और

 (=)  विद्यमान  मांग  पूति
 उन्मुक्तता  का  कोई  दुरुपयोग  हुआ  हैं

 ?
 के  सम्बन्ध  में  वेतनमान  स्थिति  क्या है  ?

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध

 में  क्या

 sanfersr 7enqT SUET उद्योग  खत्री  (ait टोਂ कार्यवाही  कीਂ  गई  है  ?

 बेदेदिंक  कांय  उपमंत्री  अनिल
 टी०  :

 मौर  |

 सरकार  घोषणा  कर  चुकी  हू  कि
 के०  :

 अपेक्षित  सुचना
 seit

 १९५२  के  मध्य से  द्वेधरक्षण  व्यापार  की

 हुये  एक  विवर
 ण  लंदन  पटल  पर  रख

 अनुमति  दी
 जायगी

 ।
 दिया  गया  ५,  अनुबन्ध

 संख्या  22]  विवरण  वर्णित  व्यक्तियों  और  जिन  शर्तों  के

 के  परिवारों  को  भी  उन्मुक्तता  प्राप्त  अन्तर्गत कि  ....  व्यापार
 at  arg

 जजा  है  उनकी  दिलदही हीਂ
 भोषणा

 किन्तु  उनकी  संख्या  के  सम्बन्ध
 में  सुचना

 की  जायगी  ।
 उपलब्ध नहीं  है  ।

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रक्खा यह  set  नहीं  उठता  क्योंकि

 उन्मुक्तता  केवल  दौतिक  प्रतिनिधियों  जाता  है  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  सर्पों

 तथा  उनके  परिवारों  को  प्राप्त  होती  23]

 भारतीय  भाषाओं  को  फिल्म यद्यपि  कुछ  अन्य  उदाहरणों

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  पदाधिकारियों  को  9693.  श्ी:एन०-बी०  चौधरी  :

 क्या  मंत्री
 बतलाने

 bil
 कुछ

 '
 क़ानूनी  उन्मुक्तता यें  '  सकती

 |
 ~

 ह  की कृपा करेंगे कृपा  करेंगे  कि  भारत  सर्दी  984 k-

 और  ।  ऐसा  कोई  दृष्टान्त
 ५  रमें  किन  किन-भारती य  भाषाओं  फ़िल्में

 निहित की  गई  ? नहीं  हैं  जिसे  दौतिक  उन्मुक्तता  का  दुरुपयोग

 कहा  किन्तु  क़ानून-भंगी  के  कुछ  इन  फ़िल्मों  की  संख्या

 was  हुये  कूटनीतिज्ञों  कितनी  थी  ?

 द्वारा  यातायात  नियमों  का  और

 क्टनीतिक  स्रोतों  जरिये  ऐसे  मामलों  में
 उक्त  काल  में  क्या  कोई  भारतीय

 उपयुक्त  प्रतिनिधान भेज  दिया  गया  है  ।
 भाषा  की  फ़िल्में  भारत  से  बाहर  भीं  बनाई

 गई  थीं  ?
 कपास  में  TAA  व्यापार

 *HCVR.,  श्री  एस०  एन०  (=)  यदि  होता तो  sear  तथा

 वाणिज्य या  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  कौ  वे  किन  देशों  में  बनाई  गई  थीं  ?

 कृपा  करेंगे
 तथा  मंत्री  :

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  सरकार
 निन  केन्द्रीय  फ़िल्म  सेंसर  बोड़ें

 कपास  में  ढंधरक्षण  व्यापार  अनुमति
 देने  वाली है  ;

 के  सम्मुख  जांच  के  लिये

 (a) ate gt, यदि
 तो  ag  अनुभति  कब  से  ay  Bear  फ़िल्में

 दी  ,
 पेश  की

 गई
 थीं

 ।
 किन्तु  यह  सम्भव
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 नहीं  है  कि  उनमें  से  कितनी  वास्तव  में  सन  किस  प्रकार  के  कुटीर  उद्योगों

 १९५१-५२  निमित  की  गई  थीं  अथवा  के  क्लास की  अपेक्षा  हे  और  कया

 इस  are  में  किन्हीं  अन्य  भाषाओं  में  भी  सफलता .  है  ?

 फ़िल्में बनाई  गई  थीं  ।  वाणिज्य  मंत्री
 :

 यद्यपि  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के

 और  एक  विवरण  सदन  उद्योगोंਂ  का  विकास  राज्य  सरकारों

 पटल  पर  रक्खा  जाता  हे  परिशिष्ट  कीं  जिम्मेदारी  तथापि  भारत  सरकार

 को  नीति  इन  उद्योंगों कों  यथासम्भव
 4,  अनुबन्ध  संख्या  १४]

 प्रसव  तथा  द्राक्षिरा  का  आयात  हन  तथा  बढ़ाता  देने  की  हें  ।  केंन्द्रीय  सरकार

 २८९.  श्री  नानादास :  क्या  वाणिज्य
 का  मुख्य  काम  राज्य  सरकारों की  कार्य

 वासियों  समन्वय  करना  तथा  जहां
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  कीਂ  कृपा

 करेंगे  आवश्यक  हो  वहां  आधिक  सहायता  देना

 समस्त  प्रकारों  की

 प्रसव  तथा  द्राक्षिरा  की  गत  चार  वर्षों  में
 यह  दृष्टिकोण रखते  हुये  भारत

 भारत  में  आयात  कीਂ  गई  और  मूल्य ;  कार  ने  निम्नलिखित  योजनायें  अंगीकृत

 गत  चार  वर्षों  में  भारत  में  की

 fea  तथा  द्राक्षिरा  की  मात्रा

 (१)  सरकार  को  दस्तकारी  उद्योग
 तथा  मूल्य ;  और  पर  ह ल» परामंश. दन देने  और  विशेषकर  भारत  में

 (7)  अभीਂ  में  विदेशी
 तथा  विदेशों  में  विक्रय  बढ़ाने  के  लिये  एक

 आयातों  तथा  अथवा  उपभोग  के  लिये  उपलब्ध  अखिल  भारतीय  दस्तकारी  बोर्ड  at

 मात्रा  में  वृद्धि  हुई  है
 ना  ;

 वाणिज्य  मंत्री
 :

 (२)  सरकार  को  उद्योग
 और  ः  दो  विवरण  सदन  पटल

 की  समस्याओं  पर  बरामद  हथकरघा
 पर  रखें  जाते  हें  परिशिष्ट  ५,

 उद्योग  के  क्लास  तथा  सुधार  at

 अनुबन्ध
 संख्या  १५]

 नाओं  की  जांच  करने  तथा  हथकरघा  निधि

 (a)  थोड़ी
 सी

 वुद्धि  हुई  है
 ।

 में  से  सहायता  देने  की  सिफ़ारिश  करने  के

 mete  उद्योग
 लिये  एक  अखिल  भारतीय  हथकरघा  ais

 की  स्थापना ;

 Zoo.  श्री  तेल कीकर :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  (३)  एक  अखिल  भारतीय खादी  तथा

 ग्राम्य  उद्योग  बोर्ड  कीਂ  स्थापना  की  योजना
 करेंगे

 को  भी  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  यह
 भारत  सरकार  द्वारा  भारत  में

 ae  सरकार  को  इन  क्षेत्रों  में  सर्वागीण
 कुटीर  उद्योगों के  विकास  के  लिये  क्या  कया

 योजनायें  अंगीकृत  की
 गई

 उन्नति  करने  के  मामले  में  परामर्श  देगा  ;

 (a)  किन  स्थानों  ,  पर  उनके  (४)  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 सम्बन्ध  में  प्रयोग  हो  रहे  हें  ;  और
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 के  कार्यकरण के  लिये  राज्य  सरकारों  तथा  १८५२  के  पास  होने  के  साथ  कोयला  खदान

 गेर-सरकारीਂ  संगठनों  को  आर्थिक
 स्टोरेज  बोर्डे  समाप्त  हो  चुका  है

 ।
 कोयला

 ats  का  निर्माण ८  १९५२  को (५)  कुटीर  तथा  छोटी  मात्रा  के

 उद्योगों  को  ऋण  देने  के  लिये  कुछ  भाग
 हुआ था  ॥

 गਂ  के  राज्यों  को  राशियां  उपलब्ध  वेतनमान  सदस्यों  के  नामਂ  तथा

 कुटीर  तथा  छोटीਂ  मात्रा  के

 उद्योगों
 में

 सम्बन्ध
 में  भारत  सरकार  खुद

 निल

 नाम  योग्यता तो  कोई  प्रयोग  नहीं  कर  रही  है  किन्तु  वह  इस  ललकना

 समस्याਂ  के  महत्व
 को

 अनुभव  करती  हैं  तथा

 उसने  afer  सहायता  के  लिये  राज्य  at  सभापति

 उन  योजनाओं  को  विशेष  प्रारम्भ  दिया
 (2)  श्रीਂ  आर०  Fo

 है  जो  गवेषणा  तथा  प्रयोग  कार्य  से  सम्बन्धित
 आई०

 सी०  एस०  कोयला

 अखिल  भारतीय  दस्तकारी  बोड़ें
 आयुक्त

 (२)  श्रीएन०  ato  एससी ०
 ने  हाल  ही  में  मिट्टी  के  बत्तन  तथा  भारत

 चटाई
 को

 इस
 ad

 के  विकास  के  लिये  चुना

 तथा

 सरकार  के  मुख्य  क्षमता  का  कोयला

 अन्य  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 खदान  इंस्पेक्टर  ।  खदान  मैनेजर  की

 को  भी  राज्य  सरकारों  तथा  गेर-सरकारीਂ
 प्रथम  श्रेणी  का

 संगठनों  को  अनुदान  दे
 कर  प्रोत्साहित  किया

 प्रमाण-पत्र  ।
 जारहा है

 (3)  श्री  एल०  एस०  बी०  एससी ०

 कोयला  खदान  बोझ  कोरबेट  तथा

 मुख्य  माइनिंग  कार्यक्षमता  का
 ३०१.  श्री  एन०  पी०

 इंजीनियर  कोयला  खदान
 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कोयला  खदान  स्टोइंग  बोड़े  का
 बोड़  )  ।  मैनेजर  का  प्रथम

 उप  कोयला  आयुक्त  श्रेणीਂ  का निर्माण  हो  गया  हू  अथवा  नहीं  ?
 उत्पादन  पत्र ।

 (¥)  oft  To  ayo यदि  हो  गया  तो  उसके  सदस्य  नी'०  va  सी०

 कौन  कौन  हैं  ?  गुहा  )  तथा

 कोयला  खदानों  कार्यक्षमता का
 कया  कोयला  खदान  स्टोइंग  बोर्ड

 के  ।  कोयला  खदान
 के  लेखे  कीਂ  लेखा-परीक्षा  होती  है  ?

 मैनेजर  का  प्रथम

 (9)  क्या  सरकार  सदन  पटल  पर  श्रेणी का
 गत  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  रखेंगी  ?

 पत्र  ।

 (4)  श्री  एम०  एल  कार्यक्षमता
 उत्पादन  मंत्री  के०  ato  :  कप

 माननीय  सदस्य  कदाचित  कोयला  उप
 कोट  ला  खदान

 कोयला
 बोर्ड  की  ओर  निर्देश  कर  रहे  हें  क्योंकि  कोयला  आयुक्त
 खदान  तथा

 सुरक्षा  )  ।
 श्रेणी

 का
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 पुराने  कोयला  खदान  let  गीत  प्रकार  के  मकान  अपने  मजदूरों के  लिए

 बोर्ड  के  लेखे  की  बोर्ड  द्वारा  केन्द्रीय  बनाते  हैं  ।  किन्तु  कोयला  खदानों  के  अतिरिक्त

 सरकार  सहमति  से  नियुक्त  और  किन्हीं  खदानों के  सम्बन्ध  में  स्पो  कोई

 परीक्षकों  द्वारा  की  जाती  थी  ।  कोयला  योजना  नहीं  है  ।

 खदान  तथा
 क्षेप्य  लोहा

 १९५२  के  अंतगर्त  कोयला  बोर्ड  के  लेखें

 की  परीक्षा  भारत  के  नियंत्रक  तथा  ३०  श्री  आर०  पी०  चौधरी :  कया

 लेखा-परीक्षक  द्वारा  की  जाएगी ।
 वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बतलाने की

 करेंगे
 पुराने  कोयला  खदान  स्टोइंग

 बों  की  सन्  १९५०-५१  की  लेखा  परीक्षा  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  में

 के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रतिलिपि सदन  पटल

 भारत  है  कितना  कला  लोहा
 निर्वात  किया

 पर  रक्खी  जाती  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  १६]  यह  किन-किन  देशों  को  निर्यात

 राजस्थान में  खदान  मजदूरों  के  लिए  मकान  किया  गया
 तथा  इन  निर्यातों  का  मूल्य  क्या

 ३०२.  श्री  बलवन्त  fag  क्या

 गह  व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह

 क्या  इन  निर्यातों  के

 बतलाने कीਂ  कृपा  करेंगे  :

 स्वरूप  भारत  सरकार  को  सोभा  शुल्क  के  रूप

 में  कुछ  आय  होती  है  ;

 क्या  भारत  सरकार  को  क्या  भारत  सरकार  qs  रूप
 स्थान  के  खदान  उद्योग  के  मजदूरों की  मकान

 से  ata  लोहे  के  निर्वात  को  प्रोत् वा मत  करता
 समस्या का  बोध  और

 और
 क्या  सरकार  at  उस  राज्य  में

 ry
 ||  न्य स्वयं  अथवा  खदान  मालिकों  के  साथ  मिल  कर

 क्या  सरकार  देश  में

 मजदूरों के  लिये  मकान  बनाने की  कोई
 लोहे  का  उपयोग  विनीत  के  लिपे  कोई  पा

 उठाने  का  विचार  रखती  है  ?
 योजना है

 ?

 वाणिज्य  उद्योग  स्त्री
 गृह  व्यवस्था  तथा  रसद  मन्त्री

 स्वर्ण  :  राजस्थान  की
 टी

 ०
 टी

 ०
 :  और

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रवा  जाता
 खदानों  में  लगे  हुए  मज़दूरों  के  मकान की

 है  परिशिष्ट ५,  अनुबन्ध  संख्या  १७] समस्या
 के  सम्बन्ध में  सरकार  ने  हाल  में  कोई

 विस्तृत  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।  किन्तु  उस  जो
 नहीं

 क्षेत्र
 की

 कोयला  खदानों  को  इस
 केवल  va  ठप्प  के  निर्वात  को

 कोण
 को

 रखते  सन्  १९५० में  की  गई

 मकानों  की  निश्चय  ही  काफ़ी  कमी  है  ।
 अनुमति  दी  जाती है  जोकि  देश  में

 काम  नहीं
 आता  |

 एक  योजना  है  जिसके  अनुसार  विद्यमान
 भट्टियों  में  जितना

 कोयला  खदान  श्रम  कल्याण  निधि  में  से  उन

 कोयला  खदानों  के  मालिकों को  एतदर्थ

 भी  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  किया  जाता

 सरकार  नई  विद्युत  भट्टियां  प्रतिस्थापित धन  दिया  जाता है  जो  उक्त  निधि  में  करने
 की  भी  खुली  अनुमति  दे  रही
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 rar
 च्  hs  उपकरणों  को  आयात  करने

 वाली  को  लाइसेंस  दैनिक
 ३०४.  थी  Yo  सी०  गुहा कै  कया  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बतलाने  a  कृपा  (=)  भारत  में  निर्मिताकिये  at  वले

 भागीं  परे  क्या  कोई  सुरक  लंगा यों  जांता

 att भारत मं
 में  १९३८,  १९४१,

 तक

 १९४४,  १९४७,  १९४८,  १९४९,  १९५०
 क्यां  ख्याति  किये  जानें  वाले

 हिस्सों  पर  गत  चारे  वर्षों  में  आयात
 तथा  १९५१  में  प्रत्येक  में  वस्त्रों का

 प्रति  व्यक्ति  और  शुल्क  घटा  दिया गया हे  और  यदि
 हां

 तों  कत

 से-और  किस  सीमा  तक  ?

 यदि  प्रति  व्यक्ति  वस्त्र  उपभोग

 में  कमीਂ  आईं  है  तो  इंसका  कारण  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  टी  ०

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto  टी०  :  से  (a).  एके

 विवरण  सदन  पटल  पर  रक्खा  जाता  है  ।
 टी

 ०
 यह  कहना

 सम्भव  नहीं  हैं  किं  भारत  में वर्ष  प्रति  वर्ष
 परिशिष्ट  ५,  अनेक  १९]

 सूती  वस्त्र  का  उपभोग  क्या  रही  है  ।  किन्तु  उपकरणों  के  आयात  का

 प्रति  व्यक्ति  उपभोग  के  लिये  उपलब्ध  वस्त्र  सेंस  ga  wat  afer  जाता  &  जिन्हें  भारत

 सम्बन्धी एक  वीरें सदन  गटल  पर  रक्खा  मोटर  जो  आनेवाली  फ़र्म

 जातों  परिशिष्ट  &,  arg  के  रूप  में  स्वीकृत  कर  लिया  उत  फर्मों  को

 जो  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  निर्माण  कार्यक्रम
 संख्या  १८]

 में  संतोषजनक  प्रगति  कर  रही  हैं
 आयात

 प्रति  व्यक्ति  वस्त्र  की
 लाइसेंस  प्रदान  करने  में  वरीयता  दी  जातों

 उपलब्धता  तथा  उपभोक्ता  की  क्रयशक्ति

 सहित  अनेक  बातों  पर  निर्भर है  ।  वर्तमान  ए

 प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  १४  गज़  प्रति  व्यक्ति
 जी  नहीं  ।

 प्राक् कलित कीं  गई  हैं  किन्तु  ऐसा  ख्याल  कियां  सदन  पटल  पर
 (*)  विवरण

 जाता हैं  कि  उपभोग  उपलब्धता  के  बराबर  रक्खा  जाता है  ।  परिशिष्ट  4,  भु

 नहीं है  ।  बन्ध  संख्या  १९]

 कारों  को  निगम

 ३०५  श्री  के ०  के०  क्या  वाणिज्य  एल् यू मो  नियम

 तथा  उद्योग  मंत्री as  बतलाने  की  कृप
 a

 ३०६.  श्री  एस०  बी०  रामास्वामी

 वाणिज्य  उद्योग  मन्त्री

 भारत  में  कारों  तथा

 ट्रकों
 को  ae  बतलाने  की  का  करेंगे  कि  गत  पांच

 जोड़ने  वाली

 7
 ्  तथा  संख्या कहा

 वर्षों सें  प्रतिवर्ष  कितने  मूल्य  का  एल्युमिनियम

 भारत  में  अज्ञात  किया  गया  ?
 कें  तारीखें  wa  कर्मी  की

 र.1इसेंस दिए दिए  गय ेथे  और  जब  वे  अस्तित्व  कंपा  यह  सत्य  है  कि  सलेम  में

 आईं  बॉक्साइट पाया  गया  है  ?

 प्रत्येक की  समाई  और  यदि  तो  क्या  सरकार  का

 वास्तव  में  तैयार  किये  इस  धातु  को  एल्यूमीनियम  का  निर्माण

 जाने  वाले  माल  की  दि  करने  में  प्रयुक्त  करने  का  कोई  विवार  है  ?
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato  माननीय  सदस्य  ताइपे

 टी ०  :  यह  सूचना  कदाचित  परिमिट:से रहे  ।  यदि  car  तो

 व्यापार  लेखे  '  में  दी  हुई  हैं
 ।  प्रश्न  नहीं  |

 जी  at  (=)  चंकी  इन  चीजों  कके  क्रिया  पर

 कोई  नियंत्रण  नहीं  इनके  श्योर
 इस  समय  नहीं  ।

 जूता  उद्योग  के  लिए  कच्चा  माल

 बाज़ार में  बेचे  जाने का  प्रश्न ही  नहीं  Saar

 freq  सभी  निर्माताओं  a  हितों  के  रक्षण

 ३०७.  डा०  नाव  व्या  वाणिज्य
 प्रयोजन से  .  सहकारी  संघों को  अपन

 तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 भोक्ता  मध्य  वितरण  के  लिपे  वास्तविक

 उपभोक्ता  लाइसेंस  दिये  जाते हैं  ।

 जूता  उद्योग-की  «आवश्यकता  के
 होरा कुड  परियोजना  के  लिए

 अभियाचित

 लिए  कौन  कौन  माल  बाहर  से  मकान

 आयात  किया  जाता  Zod.  पी०  सूबा  Wa:  क्या

 प्रत्येक  वर्ष  भारत  आयात  सिंचाई  तथा
 बिद्युत

 मन्त्री  यह  बतलाने  की

 गए  कच्चे  माल  का  मूल्य  ;  कृपा  करेंग े:

 परियोजना  के
 भारत  में  इस  कच्चे  माल  का  किस  हीरा कुड  बांध

 प्रकार  वितरण  किया  जाता  है  ;  सिलसिले  में  पक्के  मकान  afaartat

 किये  गये  हैं  उनको  क्षतिपूर्ति  को  लगता  प्रति
 इस  कच्चे  माल  को  खरीदने  के

 घन  फ़ुट  कित  दर  पर  की  जातों  और

 लिए  लाइसेंस देने  का  आधार  और  प्रक्रिया  ;

 '  और  होरा कुड  तथा  बुरा में  ठेके

 दारों  ठेके  पर  बनाए  गयी  पक्के  मकानों
 क्या  सरकार  ay  विंदित  है  कि

 यह  कच्चा  माल  चोर  बाज़ार  में
 .की:प्रति  घन  फ़ट  दर  कया  प्राइकलित  गई

 बेचा  जाता  है  और  जूता  निर्माताओं  को  उसके

 लिये  बहुत  अधिक  मूल्य  देना  पड़ता  यदि  सिचाई  तथा  i  बधित  उपमंत्री

 तो  सरकार इस  माल को  कम  दर  पर
 :

 क्षतिपूर्ति  प्रति

 at  फ़ुट  के  हि  साब
 से  जाता है

 ।
 लब्ध  कराने  के  लिए  क्या  पग  उठा  रही  है  ?

 कुंड  बांध  में
 '

 करिए  जाने  वाले  क्षेत्रों
 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी०

 में  विभिन्न
 के  मकानों  को  दी  जाने

 टी ०  :  आयात

 किया  जानें  वाला  मुख्य  माल  तथा  लिनेन
 वाली  क्षतिपूर्ति

 की  स्वीकृत दर  की सूची

 दर्शाते  हुए  एक  विवरण  सदन  पटल  पर
 का  धागा  तथा

 at
 कोਂ  ्य

 रक्खा  जाता  है  परिशिष्ट  ५,  aq

 बाघ  संख्या  २१]

 एक  विवरण सदन  पटल  पर
 प्रति  घन  फ़ुट  के  हिसार  से

 रसा
 जाता

 है
 ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  sealed  fear  आगणन  की सख्या  २  o]

 विभिन्न
 ae  भिन्न-भिन्न

 हीरा कुड  बुरा  में
 निशित  इमारतों

 पर  कोई
 नियंत्रण नहीं  की  दरें

 .  दर्शाते  हुए  वितरण
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 सदन  पटल  पर  रक्खा  जाता  प्रतिदिन  दिये  जाते  हो  ।

 बिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  २१]  दिल्ली  में  लोक  निर्माण  विभाग

 होरा कुड  में  मजदूरों  का  वेतन
 के  मजदूरों at  मजदूरी  देने  की  दरें  इत

 ३०९.  श्री  सारंग धर an  सिचाई  प्रकार हैं

 तथा  विद्युत  wall यह  बतलाने  की  कृपा  पुरुष  )  १  रु०  १२  आने  प्रतिदिन

 करेंग े;  स्त्री  १  रु०  प्रतिदिन

 क्या  हीरा कुड  में  काम  करने  वालें  उड़ीसा  सरकार  मजदूरों  को

 मज़दूरों  के  अतिरिक्त  शेष  सभी  कमंचारियों  कितनी  मजदूरी  दी  जाती है  इम  सूचना  को

 को  भारत  सरकार  की  वेतन  दर  के  अनुसार  प्रतीक्षा है  तथा  प्राप्त  होते  ही  सन  पटक पर

 वेतन  दिया  जाता  हैं  ;  जाएगी  |

 क्या  केवल  मज़दूरों  को  ही  हथकरघा  विकासਂ  बों

 ३१०.  श्री  आर० बिना  महंगाई  अथवा  अन्य  किसी  भत्ते  के  एस०  ला  ve  कपा

 उड़ीसा  के  वेतन  क्रम  के  अनुसार  वेतन  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने को

 «कपा
 दिया  जाता  और

 हथकरघा  विकास  aye के  सदस्य उक्त  दोनों  सरकारों  द्वारा

 मज़दूरों  को  दिया  जाने  वाला  और  कौन कौन

 भत्ते  ?  नाम निदेशन  किस  आधार  पर

 सिंचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  किए गए  और

 :  केवल  चिकित्सक  तथा  ats  का  कार्य  कया  है
 ?

 wae  क्मचारीवृन्द  को  छोड़  कर  जिनहें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  (sit  टी०

 कि  उड़ीसा की
 वेतन

 दर  तथा  भत्ते  के  अनुसार  ठी  ०  :  और  अखिल

 भुगतान  किया  जाता  समस्त  नियमित  भारतीय  हथकरघा  बोले  का  निर्माण  करते

 कर्मचारी भारत  सरकार  के  वेतन  दर  में  वाले  प्रस्ताव  की  एक  प्रतिलिपि  az  पटल

 ठेके  के  समस्त  कर्मचारियों  को  वेतन  दर  पर  रक्खी  जाती  प  पड  4,

 अनुबन्ध  संख्या  २२] अन्य  परियोजनाओं में  ag कर  रहे  उसी

 श्रेणी  के  कर्मचारियों  क॑  वेतन  दर  के  जित  कार्य  के  बोर्ड  का

 बर  हैं  वित्तीय  मन्त्र गा दाता  व  मुख्य  निर्माण  किया  गया  है  उसके  fot  उपयुक्त

 लेखाधिकारी  F  परामर्श  के  मुख्य  समझे  जाने  वाले  व्यक्तियों  का  नामनिर्देशन

 इंजीनियर  द्वारा  उन्हें  स्वीकृत  किया  जाता
 फिया  जाता  है

 है  ।
 नेपाल  इंस्ट्रूमेंट्स  फैक्टरी

 मालिक  आधार  पर  नियुक्त  ३११.  श्री बी  एस०  मुक्ति  :
 क्या

 मज़दूरों  को  कुछ  जमा  ४०  रु०  प्रति  मास  जय  तथा  उद्योग  मन्त्री यह  बतलाने  की

 दिये  जाते  के  अतिरिक्त  अन्य  कृपा  करेंगे  कि  ger  मैन्क्स  फैक्टरों

 श्रेणियों  जैसे  पानी  में  अब  तक  कुल  कितनी  पूंजी  विनियोजित

 गाड़ीवान  इत्यादि

 को  भी  वही  दर  दी  जाती  है  ।  दैनिक  आधार  उत्पादन  मन्त्री  के०  सी ०  रेड्डी  )  क

 पर  रक्खे  गये  मजदूरों  को  १  रु०  ८  आन  ५०,  2,000  रु०  |
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 ava art  का f  अदन  F  भारतीय  आय  क्त

 ३१२.  को  बी०  एस०  क्या  देदे  श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बतलाने  की  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अदन में  भारतीय  आयुक्त  के  कया  कत्तव्य  हैं
 ?

 सन्
 १९५०-५१

 तथा  १९५१-५२  प्रधान  मन्त्री  (>t  जवाहरलाल

 विभिन्न  देशों  को  निर्यात  किए  गएं  अदन  में  भारतीय  आयुक्त  के  समय  कत्तव्य

 अब  का  (१)  भारत  तथा  अदन  की  सरकार

 कौन  कौन  से  अवार  निर्यात  के  मध्य  मैत्रीपूर्ण  सम्बध  बनाए  रखना  तथा

 किए  और  अदन  केਂ  उन  भारतीय  निवासियों  का  जो

 )  वे  देश  जिन को  अचार का  निर्यात  वहां के  बाशिंदे  नहीं  वहां  की  सर

 को  दृष्टिकोण  बतलाना
 किया  जाता  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री
 (२)  वहां  भारत  के  व्यापारिक  तथा

 सरकारी  आंकड़ों  अचारों  को
 अन्य  हितों की  देखभाल  और

 चटनियों  तथा  मसालेਂ  के  सामान्य  (3)  वहां  होने  महत्वपूर्ण

 ay  के  अन्तरगत  रक्खा  जाता  a  1  इस  नहीं  से  भारत  सरकार  को  अवगत  रखना

 भिषेक  के  अन्तरगत  आने  वालो  वीजों  का  निर्यात  इन  सबके  अतिरिक्त  वह  वाणिज्य  भौतिक

 इस  प्रकार  कार्य भी  करता

 QR  लाख  रुपए  निर्वात  तथा  आयात  लाइसेंस १९५०-५१

 १९५१-५२  3¥.% BIG IT लाख  रपए
 ३१४.  सरदार  हुक्म

 क्या

 नहें  सरकारो  आकड़ों  में  पृथक  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बतलाने
 की

 पृथक  अभिलिखित  नहीं  किया  जाता है  कृपा  करेंगे  कि  निम्नलिखित  को  आयात

 अथवा  निर्यात  लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  मे  कपा
 १)  इंग्लैण्ड

 २)  पाकिस्तान  नियम  अपनाया

 arty  7 F aTITTe
 (3)  मलाया  117,  1.0  गोपुर  (१)  व्यक्तियों  अथवा  कम्पनियों  को

 संघात नज  जो  वस्तुओं  को  उन  पर  लाइसेंस  लगाये  जाने

 (¥)  आस्ट्रेलिया
 से

 आयात  या
 निर्यात  किया

 करते

 (4)  न्यूजीलैण्ड

 (&)  जापान  (२)  जिन्होंने  लाइसेंस

 pad  के  अन्तर्गत  आने  वाली  वस्तुओं
 आ्थात

 (७)
 अथवा  निर्यात

 नहीं
 किया

 था  किन्तु
 इन

 ८)  ईराक

 ९)  सउदी  अरेबिया
 ला इस वा  >  अन्तर्गत आने  वाली  समस्त

 द्यूत  को  मंजर  करनें  को  तैयार हैं  ? १०)  बरहीन  द्वीप

 (११)  ब्रिटिश
 लाइसेंस

 की
 शर्तों  के  अनुसार

 (१२)  केनया  उपनिवेश  प्रत्येक  ऐसे  छाइसेंस का  न्यूनतम  तथा  अधिकतम

 (१३)  संयुक्त  राज्य  अमरीका  मूल्य  क्या  है  और  कितनी  अवधि  तंक  यह

 (१४)  कनाडा
 लाइसेंस  वैध  रहता है  ? 7820?



 हक
 १५१५  लिखित  उत्तर  दिसम्बर  १९५२  लिखित  उत्तर  242%

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोटा
 के

 आधार  पर  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  उन

 क्या  पग  उठाये  गये  हैं  कि  लाइसेंस देने  की  लोगों  की  संख्या  इतना  अधिक  हैं  कि  कोई

 इस  प्रथा का  परिणाम  यह  न  हो  कि  सम्बन्धित  एकाधिकार  सम्भव  नहीं  ऐसी  वस्तुओं

 वस्तुओं के  व्यापार पर  किन्ही  व्यक्ति  विशेषज्ञों  के  सम्बन्ध में  एक  छोटा  कोटा  नवागतों  के

 का  एकाधिकार  हो  जाये  अथवा  अन्य  लिये  सुरक्षित  कर  दिया  जाता  हैं  ।  आयात

 तथा  निर्यात  व्यापार  नियन्त्रण  के  अन्तर्गत कोई  बुराई न  आ  जाए  जैसे  कि  लाइसेंस देने

 वाले  पदाधिकारी  में  घूस  अथवा  भ्रष्टता  का  जारी  की  गई  लाइसेंस  की  सुचियों  में  इसका

 होना ?  ब्यौरा  रहता  है  कि  कया  कया  वस्तुएं  कितने

 वाणिज्य  मन्त्री  :  मूल्य की  किन  किन  लोगों को  लाइसेंस

 और  )  ४  निर्यात  तथा  आयात  लाइसेंसों को
 दिए गए  हैं  और  यह  भारत  सरकार  द्वारा

 विनियमित करने  वाले  नियम  समय  समय  पर
 जारी  की  गई  साप्ताहिक  पत्रिका  में

 ऑफ  इंडिया  तथा  भारत  सरकार  शित  जाता  है--यही  सुनिश्चितता

 द्वारा  प्रकाशित  किये  जाने  वालें  प्रकाशनों  है
 ।

 यदि  लाइसेंस  देने  के  मामले में  कोई

 में  छापे  जाते  जिनकी  प्रतियां  लोक-सभा  अनियमितता  किसी  की  निगाह  में  आए

 के  में  रक्खी  हुई
 तो  वह  सरकार  के  ध्यानਂ  में  इसे

 लाइसेंस  के  अन्तर्गत  इतनी  बड़ी  ला  सकता

 संख्या
 में  वस्तुएं  आती हैं  कि  जिन

 लोगों  को
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक  कार्यवाही



 संप्रदाय  वाद  विवाद

 QTR  और  उत्तर  से  पृथक्  कार्यवाही )

 शासकीय  वृत्तान्त

 ह  १११४

 किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  भ्र ग्रे तर

 तोर  सभा  विचार  करना  अर्थात-स

 २  दिसम्बर  १९५२
 fra  निगम

 पर  विचार  किया  जाये  मी

 REVS  का  ह. अ्रग्नतर  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक

 सदन  की  बैठक  पौने  ग्यारह  बजे  समवेत हुई  ।

 एच०  ato  पाटनकर  अध्यक्ष-पद  पर  डा०  एस०  पो०  मुखर्जी

 आसीन थे  दक्षिण-पूवे  )
 :  श्रीमती  !  पिछले  दिन  सदन  के

 कई  सदस्यों  ara  जिनमें  कि  कुछ  कांग्रेसी  भी

 EGE  और  gat
 शामिल  थे  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  उन

 भाग  १)  कम्पनियो ंके  नाम  बता  दिये  जाने  चाहियें

 दन
 जिन्हे ंकि  सहायता दी  गई  है  ।  कुछ  दिन  बाद

 ११-५०  स०  To  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  बताया कि  faa

 अनुपस्थिति
 की  अनुमति  जो  इस  समय  देश  से  बाहर इस

 सभापति  महोदय
 :  मुझे  माननीय  सदस्य  सम्बन्ध  में  एक  विशिष्ट  नीति  को  अ्रपनायें

 हुए
 तथा

 इस  में  इस  समय  कोई  परिवर्तन श्री  राज  चन्द्र  सेन  से  एक  पत्र  प्राप्त  झा  है

 जिसमें  उन्होंने  लिखा  है  कि  स्वास्थ्य  की  खराबी  करना  उचित  नहीं  है  |  उन्होंने यह  भी  कहा  कि

 वित्त  मंत्री  जी  की  वापसी  तक  हम  प्रतीक्षा
 के  कारण  ae  संसद्  के  चालू  सत्र  में  उपस्थित

 करेंगे  तथा  फिर  सदन  के  प्रतिनिधियों  से  भी
 नहीं  हो  सकते  हे  |  डाक्टरों  ने  उन्हें  कुछ  समय

 के  लिये  पूर्ण  विश्वास  लेते  को  कहा  है  |  इसलिये
 परामर्श कर  के  हम  सदन  को  कुछ  सूचना

 दे  सकेंग े।
 उन्होंने  संसद्  से  अनुपस्थित  रहने  की  शभ्रनुमति

 मांगी  क्या  सदन  की  यह  इच्छा  है  कि  श्री
 हम  में  से  कुछ  सदस्य  महसूस  कर  रहे  हैं

 राज  चन्द्र  सेन  को  इस  सत्र  में  सदन  से
 कि  जब  तक  कि  सदन  को  सारे  तथ्य  जानने

 स्थित  रहने  की  अनुमति  दी  जाये  ?
 का  मौका  न  मिलेगा  तब  तक  इस  विधेयक  पर

 अनुपस्थित  रहने  की  दी  गई  |

 क घनिए न
 भ्र ग्रे तर  चर्चा  स्थगित  होनी  चाहिये  ।  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  हिरेन  मुखर्जी  ने  भी  यही
 औद्योगिक  वित्त  निगम

 सुझाव  दिया  है  ।  जब
 तक  कि

 हमारे  सामने

 विधेयक  सारे  तथ्य  न  होंगे  हमारे  लिये  इस  महत्वपूर्ण

 म०  मामले  के  सम्बन्ध  में  प्रभावी  रूप  से  भागਂ सभापति  महोदय  :  wa  हमें  श्री

 सी०  याह  द्वारा  २५  FEXR  को  प्रस्तुत  लेना  कठिन  होगा  ।

 124  PSD



 १११५  औद्योगिक  वित्त  २  दिसम्बर  १९५२  निगम  विधेयक  8k

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  जहां  तक  इस  विधेयक  को  उपस्थित

 पूर्वे  )
 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  करने  सम्बन्ध  मेरे  विचार में  इस  से

 कार्य संचालन  नियमों  के  नियम  १९७  के  कई  भ्रड़चनें  पैदा  होंगी  क्योंकि  इस  से

 लोक  लेखा  प्रौद्योगिक  वित्त
 ष्ट्रीय  बेक  से  कर्ज़े  atte  प्राप्त करने  में  विलम्ब

 निगम  से  सम्बन्धित  मामलों  की  जंच  are  होगा  |  इस  विधेयक  को

 करा  सकती  है  ।
 इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उपस्थित करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 सरकार को  यह  नाम  बता  देने  में  झिझक  नहीं  डा०  लंका  )  :
 होनी  चाहिये  ।  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं यह  स्वीकार

 किया  है  कि  हमारी  मांग  में  कुछ  ग्रौचित्य है  ।

 प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 FAT  सरकार  इस  बात  पर  पुर्निवचार  करेगी
 इसलिये  में  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार  का

 कि  qe

 यह  गतंव्य  है  कि  वह  हमें  यह  सूचना  दे  ।  इस  जाय  है  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया

 तरह से  हम  सदन  के  विचाराधीन  प्रस्ताव  श्री  जवाहरलाल  मुझे

 पर  शीघ्रता तथा  प्रभावी रूप  से  विचार
 खेद  है  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  नहीं  जिस  पर

 कर  सकते हें  ।  कि  प्रवर  समिति  विचार कर  सके  |
 प्रधान  मंत्री  वैदेशिक  काय  मंत्री

 डा+  एस०  पी०  मुखर्जी  :  यह  ठीक  हैं
 जवाहरलाल  :  मेरे

 विचार  में  सूचना  देने  न  देने  का  इस  विधेयक
 कि  विधेयक  को  पास  करने  में  यदि  विलम्ब

 हो  जाये  तो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बेक से  ऋण  प्राप्त
 पर  इस  समय  चर्चा  जारी  रखने  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  ।  मुझे  केवल  इतना  कहना  है
 कि

 सरकार

 करने  में  कुछ  अड़चनें  उत्पन्न  किन्तु

 को  किसी  बात  के  प्रकट करने  से  कोई  झिझक
 प्रवर  समिति  में  इस  विधेयक  को  भेजने  में

 हमारा  ९ उद्देश्य  केवल  इतना  ही  नहीं  था  कि  हम
 नहीं ।  में  ने  केवल  यह  निवेदन  किया  कि

 वित्त  मंत्री  जी  ने  इन  सम्बन्धित लोगों  को
 उन  कम्पनियों  के  नाम  जान  सकें  जिन्हें

 कि  सहायता  दी  गई  है  ग्रसित  हमारा  अभिप्राय
 कुछ  वचन  fate  1  तथा  वित्त  मंत्री  के

 यह  भी  था  निगम  के  कार्य संचालन के
 नसार इन इन

 लोगों
 को  दिये

 झ्राइवासनों

 को  भंग  करना  उचित  नहीं--में इन  प्रश्नों  के

 सम्बन्ध  में  जिन  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  की

 प्रस्थापना की  गई  है  तथा  इस  अधिनियम के
 गुण  दोषों  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा  ga

 निःसन्देह  इस  समय  जब  कि  वित्त  मंत्री  यहां
 सम्बन्ध  में  जो  काम  के  सुझाव  दिये  गये

 उन  पर  भी  विचार  किया  जाये  तथा  एक
 नहीं  ऐसा  करना  उचित  नहीं  है  क्योंकि

 नया  विधेयक  तैयार  किया  जा  सके  ।
 इन  लोगों को  झा इवा सन देने  में  उनका  हाथ  है  |

 जहां  तक  ऋण-प्राप्ति  में  विलम्ब  होने  के

 हमें  भूतकाल  का  परीक्षण  करके  इस  बात
 wet  का  सम्बन्ध है  मेरा  निवेदन है  कि  यदि

 पर  विचार  करना  होगा  कि  अरब  हमें  क्या  करना

 चाहिये तथा  शायद  भविष्य पर  दृष्टि  रख  के
 प्रधान  मंत्री  यह  बात  मान  लेंगे  कि  यह  मामला

 यथासम्भव  शीघ्र  ही  सदन  में  वापस  AT
 इस  पर  विचार  करना  झ्र  भी  होगा  ।

 तो  हम  इस  बात  पर  चर्चा  करने  के  लिये  कोई
 यह  बहुत  ही  जटिल  मामला  नहीं  है

 ।
 में

 केवल
 दिन  निश्चित  करेंगे  तथा  यदि  इस  अधिनियम

 इस  दृष्टिकोण  से  इस  पर  विचार  करता  हूं  कि
 के  कुछ  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्थापित

 हम  ने  इन  लोगों  को  कुछ  Maa  दिये  हें  तथा

 बिना  उचित  व्यवस्था के  हमें  इन्हें  भंग  नहीं
 संशोधनों  के  बारे  में  सहमति  होगी  तो  बाद  में

 करना  चाहिये  ।  केवल  इतना  ही  कुछ
 उस  प्रक्रिया  के  भ्राधघार  पर  भी  काम  किया

 मामला है  जा  सकता है
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 श्री  जवाहरलाल  श्रीमन, ्  जहां  एक  कौर  खरीता  माननीय  सदस्यों  में

 तक  ऋण-प्राप्ति  का  प्रश्न  हम  ने  भर्राना
 परिचालित  किया  गया  है  ।  इस  में  कई  दिलचस्प

 की  थी  कि  यह  विधेयक  नवम्बर  के  नत  तक  बाते ंहैं  fra  सम्बन्धी इंजी  नियरों  के  लिए

 एक  अ्रधिनियम  का  रूप  धारण  करेगा  क्योंकि  B,2¥,Yo,000  रुपये  स्वीकृत  किया  गया

 ब्याज  के  दर  में  फेर  बदल  होने  की  सं  भावना  हो  इसमें  से  केवल  २४,०००  रुपये  वास्तव

 सकती  थी  ।  वास्तव  में  हम  निशाना  चूक  भी  में  इस  उद्योग को  दे  दि  1  इसी  तरह
 १५  ५  थे

 गये  हें  तथा  में  निवेदन  करता  हं  कि  इस  समय  रसायन  उद्योग  के  लिये  १,८६,००,०००  रुपये

 इस  मामले  को  उपस्थित  करना  अ्रथवा  इस  में  की
 धनराशि

 स्वीकृत  की  गई  थी  किन्तु  इस  में

 विलम्ब  करना  हमारे  हित  में  नहीं  होगा  ।
 से

 केवल  ३,००,०००  रुपये  ३०  FEKR

 इस  के  MATA  में  इस  की  कोई  झ्ावस्यकता  तंक  दिये  जा  चुके  चीनी  उद्योग के  सम्बन्ध

 भी  महसूस  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मेरे  विचार  में  में  ११५  लाख  रुपये की  धनरादि  स्वीकृत  की

 सदन  ने  पिछली  बार  इस  पर  काफी  चर्चा  की  गई  थी  जबकि  इसे  इस  समय  तक  वास्तव में

 तथा  कुछ  संशोधन  भी  स्वीकार  किये  गये  ।  केवल  २०  लाख  रुपया  दिया  गया  है  ।  हमें

 जैसे  कि  मुझे  कहा  गया  है  इन  संशोधनों  पर  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  की  गई  है  कि  इतनी

 विद्रोह  रूप  से  ध्यान  दिया  गया  है  तथा  इन  में  से  बड़ी  धनराशियां जो  कि  स्वीकृत की  गई

 जो  स्वीकार्य  उन्हें  स्वीकार  किया  गया  है  इन  महत्वपूर्ण  उद्योगों  में  काम  में  कयों  नहीं

 अथवा  किया  जायगा  |  लाई गई  हैं  ।

 सेवायों  के  नाम  जानने  के  हमें डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :  इस  वाद  विवाद

 के  दौरान  में  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उत्पन्न  हुए  यह  सूचना  मिलनी  चाहिये थी  कि  इस  निगम

 हें  जिनका  प्रभाव  न  केवल  इस  विशिष्ट  निगम  द्वारा दी  गई  सहायता की  प्रादेशिक  बांट

 कया है  ।  किस  क्षेत्र  में  किस  उद्योग  को  कितना के  कार्य-संचालन  पर  पड़ता  है  भझ्रपितु  अन्य

 संविहित  निगमों  के  कार्य-संचालन  पर  भी  रुपया दिया  गया  यह  सुचना हमें  दी  जानी

 पड़ता  है  |  यह  आवश्यक  है  कि  इन  चाहिये थी  ।  दूसरे  हम  यह  जानना  चाहते

 पर  इस  सदन  अध्यक्ष  द्वारा  तथा  हैं कि  नये  उद्योगों  के  लिये  कितना  रुपया

 सरकार  द्वारा  सतकंता  से  विचार  होना  चाहिये  दिया  गया  तथा  पुराने  उद्योगों के  लिये

 जो  कि  पहले  से  ही  विद्यमान  हें  कितना  धन जिस से  कि  हम  न  केवल इस  विशिष्ट  निगम

 के  सम्बन्ध में  aft  इसी  प्रकार की
 अरन्य  दिया गया  है  ।  तीसरे  हम  यह  जानना  चाहते

 संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रक्रिया  के  सम/त-  हें  कि
 किन

 उद्देश्यों  के  लिये  यह  ऋण  दिये  गये

 रूपी  नियम  निश्चित कर  सकें  |  चौथे  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  प्राइवेट

 क्षेत्र  द्वारा  उद्योगों  के  विकास  की  जो  योजना

 हमें  जो  रिपोर्ट  उपलब्ध  की  गई  है  उस  में  उस  के  साथ  इन  ऋणों  को  कहां  तक  एकीकृत

 ऋणों  तथा  aha  धन  के  वर्गीकरण के  किया गया  है  ।  पांचवें  हम  यह  जानना  चाहते

 सम्बन्ध में  जो  सूचना  दी  गई  है  वह  निस्सन्देह  हू ंकि  यह  ऋण  कहां  तक  ऐसे  सेवायों को

 बहुत ही  कम  है  ।  इस  में  केवल  इतना  कहा  दिये  गये  हें  जो  कि  देयर  बाजार  से  ऋण

 गया  है  कि  यह  किस  प्रकार  का  उद्योग  है  तथा  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हें  ।  विदेशों  में  इस

 प्रकार के  अधिनियमों के  कार्य संचालन के २०  PEUX  ३०  १९४५२  को

 समाप्त  होने  वाले  दो  वर्षों  में  इसे  कितना  धन  सम्बन्ध
 में  इस  प्रश्न पर  विशेष  ध्यान  दिया

 दिया गया  है  |  इसके  कुछ  नहीं  |  जाता है  तथा  इस  तरह  की  सहायता  मुख्यतया
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 ऐसी  कम्पनियों  को  दी  जाती  है  जिन्हें  iN TIE  समय
 मिलना  चाहिये  ।  फिर  यह  कि

 बाज़ार
 से

 आसानी
 से  ऋण  प्राप्त नहीं  हो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जाये  ।  फिर  यह  कि  ऐसे

 सकता है  ।  इसके  alah  हम  यह  जानना  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए

 चाहतें  हैं  कि  जिन  समवायों  को  यह  सहायता  एक  विशेष  दिन  निश्चित  किया  जायें  ।

 दी
 गई  है  उनका  काम  कैसे  चल  रहा  है  ।  हम

 इसके  मेरे  माननीय  मित्र  go

 यह  भी  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  ऋण  किन
 मुखर्जी  ने  प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन नियमों

 दाँतों  पर  दिये  गये  क्या  सभी  ऋणों  के
 का  हवाला दे  कर  यह  बताया कि

 सम्बन्ध  में  शर्तें  एक  जैसी  हें  क्या  विशेष  लेखा  समिति इस  प्रकार  के  निगम  की
 मामलों

 में  विशेष  शर्तें  रखी  जाती  हैं  ?  इसके
 वाहियों की  जांच कर  सकती  है  ।  मुझे  मालूम

 बाद  उन  सेवायों के  नाम  बताने का  प्रसून
 नहीं  कि  यह  नियम  कहां  तक  लाग  हो  सकते  हैं  ।

 आता  है  जिन्हें कि  सहायता की  गई  है  ।
 परन्तु  यदि  नियमों  के  went  लोक-सेवा

 समिति को  ऐसा  भ्र धि कार प्राप्त  नहीं  हो  तो
 जैसे  कि  में  निवेदन  कर  चुका  हुं  इस

 फिर  उन  में  संशोधन  करना  पड़ेगा  |

 के  दौरान  में  कुछ  महत्वपूर्ण

 उत्पन्न  हुए  हें
 |

 एक  प्रदान  यह  है  कि  संसद्  को
 इंगलेंड  में  लोक  लेखा  समिति तथा  ग्राहक

 समिति  वांछनीय  ढंग  से  ऐसे  निकायों  के
 किस  हद  तक  ऐसे  सं विहित  निकायों  के

 संचालन  में  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  है  ।  संचालन  की  जांच  नहीं  कर  सकती  है  ।  इसलिये

 यह  निगम  कोई  सरकारी  संस्था  यह  एक  एक  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि  ऐसे  मामलों

 स्वायत्तशासी  निकाय  है  ।  सरकार तथा  इसके
 के  लिये  एक  विशेष  समिति  नियुक्त  की  जाये

 पारस्परिक  सम्बन्ध  कुछ  विशेष  प्रकार  के
 जोकि  ऐसे  मामलों  की  सविस्तार  जांच

 कर  सके  ।
 गत  कुछेक  वर्षों में  इंगलेंड  के  हाऊस  श्राफ

 को  इसी  प्रकार  की  का  सामना  माननीय  मंत्री  ने  बताया  यह

 करना  पड़ा  ।  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  निगम  स्वायत्तशासी है  तथा  यह  भी  कहा  कि

 कार्यवाही  की  हम  उस  से  फायदा  उठा  सकते  वह  वहां  से  सूचना  शादी  प्राप्त  कराने  में  ह

 क्योंकि  wa  दिन  प्रति  दिन  इस  प्रकार  की  में  उनका  ध्यान  8e¥o H के  अधिनियम की

 की  संख्या  बढ़  ही  रही  है  ।  दुर्भाग्यवश  धारा  ६  की  are  दिलाता  हूं  जिस
 में

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  सदन  को  पूर्ण  सूचना  बातों  के  साथ  साथ  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 देने  में  संकोच  कर  रही  है  ।  यदि  वह  हमारी  इस  निगम  का  संचालक-बोझ  अपना  कारबार

 सूचना  सदन  के  समक्ष  रखती  तो  विभिन्न  पक्षों  करते  समय  वाणिज्य तथा  जनता  के

 की  भ्रांत से  कुछ  उपयोगी सुझाव  दिये  जाते ।  हितों की  are  भी  ध्यान  रखेगा  ।  इसके  साथ

 वह  भ्रवद्य  ही  इसका  विरोध  ऐसी  बात  यह  भी  कहा  गया हैं  कि  यह  बोर्डे  केन्द्रीय

 सरकार के  अनुदेशों  उनकी  बनाई  हुई नहीं है  ।  ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  ब्रिटिश

 तथा  राष्ट्रमंडलीय  संसदों  में  कुछ  प्रक्रिया  नीति के  अनुसार  काम  चलाता

 निश्चित की  गई  है  ।  पहले  यह  कि  प्रश्न  यदि  नीति  के  प्रशन  पर  कोई  वाद  प्रतिवाद

 जायें  |  दूसरे यह  कि  इन  मामलों पर  चर्चा  हो  तो  केन्द्रीय सरकार  का  फैसला  निर्णायक

 करने  के  लिए  अध्यक्ष  कोई  समय  होगा  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यदि  यह  बोर्ड

 निश्चित  किया  जाये  यदि  उसके  विचार  में  नीति  सम्बन्धी  अ्रनुदेशों का  पालन  नहीं  करेगा

 सदन  को  सुचना  प्राप्त  करने  के  लिये  अधिक  तो  केन्द्रीय  सरकार  एक  शासकीय  आदेश
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 द्वारा  इसे  समाप्त कर  के  एक  नामनि्दिष्ट  avy  में  यह  प्रशन  हाऊस  श्राफ

 बोर्ड  उस  समय  तक  स्थापित  कर  सकती  है  के  सामने भी  ara  ।  वहां  का  प्रौद्योगिक वित्त

 जब  तक  कि  up  विधिवत् बोड स्थापित बोर्ड  स्थापित  निगम  किसी  संविधि के  श्रन्तगंत  स्थापित  नहीं

 किया  जाये  ।  मुझे  मंत्री  जी  की  श्रीमती पर  किया  गया  वह  समवाय  विधि  के  अन्तरगत

 तथा  उनके  दाब्दों  पर  अचम्भा  FHT
 |  अस्तित्व  में  पाया  है  |  इसके  बावजूद  उन्हें  यह

 समस्या  पेश  ars  कि  इस  पर  किसी  न  किसी
 वित्त  उप  मंत्री  एम०  Ato  :

 तरह  संसद्  का  नियंत्रण रहना  चाहिये
 मेंने  निवेदन  किया  कि  सरकार  सुचना  मांग

 इसे  बैंक  जो  कि  एक

 भी  सकती  है  ate  मांगती  भी  है  ।  मेंने  कभी
 राष्ट्रीयकृत  संस्था  के  संकेत पर  स्थापित

 यह  नहीं  कहा  है  कि  सरकार  है  ।
 किया  गया  था  ।  ब्रिटेन  के  तत्कालीन  वित्त  मंत्री

 सर  जान  एंडसन  उस  समय  इस  निगम  के डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :  फिर यह  बात

 है  कि  सरकार  गतंव्य  नहीं  पहचानती  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  देने  के  लिये  तैयार  नहीं

 है  ।  वह  कतेंव्य  पहचानने  TATA  है  ।  थे  क्योंकि  वह  दुविधा में  थे  कि  संसद

 को  इस  निगम के  कार्य-संचालन के  सम्बन्ध  में

 यदि  धारा  ३४५  पर  दृष्टि  डालेंगे  तो  कोई  अ्रधिकार  भी  है  अथवा नहीं  |  उस  समय

 श्राप  को  मालूम  होगा  कि  इस  में  झ्रांकड़ों
 हाऊस  श्राफ  कॉमन्स  सभी  पार्टियों से

 जो  कि  पेश  किये  जाने  सविस्तार  ब्यौरा  सम्बन्धित  सदस्यों  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  कि

 दिया  गया  है  ।  विवरण एक  निश्चित  रूप  में
 इस  सम्बन्ध में  शुर ूसे  ही  कोई  प्रक्रिया  निश्चित

 aa  क्यें  जायेंगे  तथा  वार्षिक  लेखा  आदि  सदन
 की  जानी  चाहिये  जिस  से  कि  वह  नया

 पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।  लेकिन  यहां  एक  निगम  तथा  जनता  वास्तविक  स्थिति  से

 afe  है  ।  यद्यपि  वित्तीय  विवरण  सरकार  सुपरिचित  रहें  |  इस  अवसर  पर  वहां  के  स्पीकर
 द्वारा  निश्चित  किये  गये  रूप  में  पेश  किये

 जायेंगे  फिर  भी  कार्य संचालन  से  सम्बन्धित
 ने  अरपना  निर्णय  देते  हुए  कहा  कि  इस  मामले  पर

 हाऊस  काम  समिति में  विशेष

 रिपोर्ट स्वयं  निगम  द्वारा  पेश  किया  जायगा  ।  रूप से  वाद-विवाद होना  चाहिये  ।  वाद-विवाद

 प्राविधिक रूप  से  सरकार की  से  यह  में  वहां  के  विरोधी  दल  तथा  aa  हितों  ने

 कहा  जाये  कि  हम  जो  सूचना इरादी  मांग  रहे  भाग  लिया  ।  एक  विचारधारा  यह  थी  कि

 हें  उसे  उस  समय  तक  रिपोर्ट  में  शामिल  नहीं  सरकार को  इस  प्रकार  की  संस्थाओं के

 किया  जा  सकता  है  जब  तक  निगम  स्वयं  संचालन  में  हस्तक्षेप करने  का  कोई  भ्रधिकार

 इस  बात  को  न  मान  ले  ।  यदि  इस  अझ्रधघिनियम
 तथा  इस  विचारधारा  के  पक्षपातियों  ने

 की  शब्द-रचना  में  ऐसी  कोई  त्रुटि  तो  यह  बड़े  जोरदार  दाब्दों  में  कहा  कि  यदि  सरकार

 दूर की  जानी  चाहिये  |  इस  में  संशोधन कर  के  इन  के  कार्य-संचालन में  कोई  हस्तक्षेप

 स्पष्ट  रूप  से  यह  लिखा  जाना  चाहिये  कि  करेगी तो  इस  से  सभी  प्रकार की  व्यवहारिक

 निगम हर  वह  सूचना  उपलब्ध  करेगा जो  कि  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  |  दूसरी  विचारधारा

 सरकार  उससे  मांगेगी  ।  केनेडा  में  भी  इसी  जिसका  स्वयं  ब्रिटेन की  लेबर  पार्टी

 प्रकार  का  एक  भ्र धि नियम REVS  में  पास
 तथा  इसके  प्रवक्ता  श्री  कर  रहे  थे  यह

 किया  गया  है  ।  इस  में  भ्रांकड़े  पेश  करने  की  थी  कि  यह  निकाय  एक  राज्य  वदन

 विधि  इतनी  स्पष्ट  दी  गई  है  कि  वित्त  मंत्री  होना  चाहिये  ।  उन्होंने  बताया  कि  संसद  को

 का  इस  सम्बन्ध  में  उत्तरदायित्व  भी  उचित
 इस  संस्था  के  कार्य  संचालन  के  सम्बन्ध  में  Hz

 रूप  से  निश्चित है  ।  न  कुछ  अधिकार  होना  चाहिये  ।  उन्होंने  आगे
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 एस०  पी०  मुखर्जी  |

 यह  भी  कहा  कि  हमारे  मतानुसार  इस  बात  का  मांगी  जा  सकती  है  जो  कि  उनके पास
 फैसला  एक  विनियोजन ats  पर  छोड़ा  जाना  परन्तु  इसके  लिए  वह  उत्तरदायी  नहीं  माने  जाने

 चाहिये कि  पूंजी  किस  किस  उद्योग  में  लगाई  चाहियें  क्योंकि  यह  उन  के  कार्यो-क्षेत्र  से  बाहर

 जानी  चाहिये  ।  यह  तो  लेबर  पार्टी  की
 यद्यपि  ब्रिटेन  में  यह  निगम  एक  सं विहित

 धारणा थी  परन्तु  यह  काफी  दिलचस्पी
 निकाय  फिर  भी  मंत्री इस  संस्था  की

 की  बात है  कि  किस  तरह  से  वहां  के  सभी
 सामान्य  नीति  केਂ  लिये  उत्तरदायी  होगा  |  वहां

 सदस्य  चाहे वह  किसी  भी  पक्ष से  सम्बन्ध
 सदन  को  सुचना  न  देने  का  कोई  सवाल  ही

 रखे  हुए  थे  इस  बात  का  प्रयत्न कर  रहे  थे  कि  नहीं था  ।  हमारी  सरकार  से  कया  शिकायत  है  ?

 उत्तम  श्रेणी  का  एक  ऐसा  निगम  स्थापित  हो  हम  यह  नहीं  कह  रहे  कि  सरकार इस  निगम
 सके जो  कि  सभी  सम्बन्धित पक्षों  का  विश्वास

 की  सविस्तार  कार्यवाहियों के  लिए  जिम्मेदार

 पात्र  हो
 ।

 इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 ब्रिटेन  के  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  श्री  जान  एंडसन

 होगी  ।  हम  केवल  कौर  अधिक  सूचना  मांगते

 हें  ।  यदि  हमें  सुचना  दी  जाती  तो  शायद  इतना

 ने  शिष्य ही  समझौते की  राह  अपनाई तथा तथा  वादविवाद  न  होता  ।

 बताया  कि  हमारी  राय  में  विभिन्न  उद्योगों
 में  यह  पूर्ण  रूप  से  महसूस  करता  हूं  कि  इस

 में  पूंजी  लगानें  का  कार्य  एक  विनियोजन  ats
 बड़े  सदन  को  एक  कार्यपाली निकाल  में  बदलना

 के  हाथ  सौंपा  जायें  जिसके  निर्णय  तथा  जिसके

 भ्रनुदेश  सबों  को  मालूम  हों  तथा  जिसकी
 वांछ  नीय  नहीं  होगा  रोक  न  ही  ऐसा  करने  का

 हमारा  विचार  है  ।  हम  केवल  इस  बात  के  लिये
 सामान्य  नीति  सदन  द्वारा  निश्चित  की

 उत्सुक हैं  कि  यह  निगम  ऐसे  ढंग  से  काम  करे
 जाये जिस  से  कि  वह  समय  समय  पर  इस  पर

 कि  किसी  के  मन  में  इसके  बारे  में  पक्षपात की

 पुनर्विचार कर  सके  ।  इस  विनियोजन को  जो  भावना का  सन्देह  उत्पन्न  न  हो  जाये  ।  जब  तक

 अनुदेश  दिये  जायेंगे  वह  इतने  स्पष्ट  तथा  प्रकट
 कि  हमें  पूर्ण  सूचना  न  दी  जायें  हम  कसे

 होंगे कि  भ्रनुचित  प्रभाव
 की  जरा  भी

 संभावना

 सुझाव  दे  सकते  में  मानता  हुं  कि  वित्त  मंत्री
 समाप्त  हो  जाये  |  चरागे  उन्होंने  कहा  कि

 की  भ्रनुपस्थिति  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  fray
 इसलिये ,  सुझाव  देते  हें  कि  राज्य एक

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु जब  वह
 ara are  स्थापित  करे  जिस  पर  कि  सदन

 वापस  जायेंगे  तो  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  का
 का  नियंत्रण  रहे  ।

 मौका  मिलना  चाहिये  ।  हम  जोखिम-पूंजी के

 सम्बन्ध में  सरकार  की  नीति  जानना  चाहते  पन्नी
 जहां  तक  मंत्रियों के  उत्तरदायित्व  का

 सम्बन्ध  उन्होंने  बताया  कि  मेरे  विचार  मुझे  aren  है  कि  इस  समय  भी  सरकार  के  लिये

 यह  मान  लेना  सम्भव  होगा  कि  इस  विधेयक
 भें  वह  काफी  हद  तक  उत्तरदायी  होंगे

 |
 उन  से

 उस  सीमा  तक  सुचना  मांगी  जा  सकती  है  तथा  को  प्रवर  समिति  के  gre  fear  जाये  जिससे

 प्रश्नों  तथा  आलोचना का  उत्तर देने  के  लिए
 fe  हम  इस  सम्बन्ध  में  अ्रपनी  सविस्तार

 सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  सकें  ।
 कहा  जा  सकता  है  जहां  तक  कि  इन  संस्थानों

 के  कार्य  संचालन  का  प्रभाव  देश  की  सामान्य  इस  प्रश्न  पर  जब  पहली  बार  विचार

 आर्थिक  मुद्रास्फ़ीति  शादी  बातों
 gar  उस  समय  में  सरकार  में  था  तथा  मुझे

 पर  पड़ता  हो ।  परन्तु जहां  तक  इन  संस्थाओं  याद  है  कि  उस  समय  इस  बात  पर  विचार

 के  आंतरिक  शासन  प्रबन्ध  तथा  ग्न्य  विस्तार
 किया  गया  था  कि  कुछ  अनुभव  प्राप्त  होने  के

 की  बातों का  मंत्रियों से  एसी  सूचना  पश्चात्  हम  इस  संस्था  का  रूप  ही  बदल  सकते
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 हूँ  इसे एक  प्राइवेट  निगम  से  एक  कया  संसद्  यहां  व्यक्तिगत  मामलों  पर  विचार

 सर्वांगपूर्ण  राज्य  निगम  में  परिवर्तित  कर  कर  सकती  है  ?  क्या  सदन  में  बार  बार  नहीं

 सकते  हें  ।  हमें  सरकार  से  यह  पूछने  का  अघिकार  कहा  गया  है  कि  व्यक्तिगत  मामलों  पर  सदन

 है  कि  wa  जब  महत्वपूर्ण  संशोधन  पेश  द्वारा  विचार  नहीं  होगा  ?  व्यक्तिगत  मामलों

 किये  जा  रहे  सरकार  द्वारा  यह  पग  कब  पर  केवल  लोक  लेखा  समिति  में  अथवा  uta
 ५

 देंगे  ?  समिति  में  विचार  किया  जा  सकता  सदन

 में  नहीं  ।  में  स्वयं  महसुस  करता  हूं  कि  इन श्री  बंसल  :  डा०

 मुखर्जी  के  भाषण  में  जिस  बात  से  में  सब  से
 रिपोर्टों  में  बहुत  ही  कम  सूचना  दी  गई  है  ।

 ज्यादा  प्रभावित  gat  वह  यह  है  कि  उन्होंने
 परन्तु  फिर  भी  यदि  हम  इनको  भली  भांति

 पढ़  ले ंतो  हमारा  बहुत  कुछ  काम  चल  सकता
 किस  तरह  से  ध्यानपूर्वक  विदेशी  रिपोर्टे  का

 अध्ययन  किया  है  ।  वह  इस  निगम  की
 इस  पक्ष  की  कौर  से  एक  सदस्य  ने  बताया

 रिपोर्टों  को  भी  इतनी  ही  उत्सुकता  से  पढ़ते  ।
 कि  यह  निगम  ३०  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  के  दर

 हमारा  जैसे  कि  उन्होंने  एक
 से  व्यय  कर  रहा  इस  पर  मुझे  हैरानी  हुई  ।

 सरकारी  निकाय  है  ।  जब  इसके  पास  कोई
 में  ने  रिपोर्टों  को  पढ़  लिया  तथा  देखा  कि

 आते  हें  तो  इसे  गुणदोष के  आधार
 PEV~E—VE  में  कार्यालय  आदि  पर  २.८७  लाख

 पर  इन  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  प्रार्थनापत्रों

 को  मंजूर  करते  हुए  यह  निगम  पूर्ववर्तिता

 रुपये  व्यय  हुए  हें  जबकि  मंजूर  किया  ह: & $ ग्रा  ऋण

 अथवा  सरकार  की  उपरि  आयोजन  नीति  के
 ३.४२  करोड़ रुपये  था  ।  इस  तरह  से  व्यय  का

 अनुपात  ०.८  प्रतिशत  था  ।  PEVE—Yo  में
 आधार पर  काम  नहीं  कर  सकता  है  ।  उपरि

 आयोजन  उपरि  पूर्ववतिता का  जो
 व्यय  का  भ्रनुपात  १.२७  प्रतिशत

 |  ReYo-

 ५१  में  व्यय  का  अनुपात  २.१  प्रतिशत  था  तथा

 प्रद  है  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  ही  freq
 PEXW—AXR  में  यह  १.२८  प्रतिशत  था  ।  में  ने

 कर  सकती  है  ।  अधिनियम में  लिखा गया  है  कि

 सरकार  निगम  को  साधारण नीति  के  सम्बन्ध  में
 इसकी  ब्रिटेन  के  निगमों  के  व्यय  भ्रनुपात  से

 तुलना की  ।  वहां  औद्योगिक निगम  के  सम्बन्ध

 समय  समय  पर  परामर्श  देती  रहेगी  ।  यदि
 में  व्यय  का  भ्  ०.५२  प्रतिशत  है  तथा

 कार  ऐसा  न  कर  सकी  है  तो  यह  सरकार का

 दोष  न  कि  निगम  का  ।  सरकार
 उद्योग  तथा  वाणिज्य  निगम  के  सम्बन्ध  में  यह

 ०.६  प्रतिशत है  ।  हमारे  व्यय  अनुपात
 की  यह  नीति  होनी  चाहिये  कि  वह  इस  बात

 से  वाघा है  |  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  याद
 की  ate  ध्यान दे  कि  निगम  पूर्ववतिता के

 किसी  विशिष्ट  झ्राघार  पर  ऋण  दे  दे  |
 रखना  होगा  कि  उन  निगमों का  कारबार

 हमारे  औद्योगिक वित्त  निगम  से  तिगुना है  |

 यदि  हमारा  कारबार च्  स्वीकृत  पूंजी इस  बात  पर  ges  मचाया गया  है  कि

 समवायों के  नाम  नहीं  बता  दिये  गये  हैं  ।  भी  बढ़  जायेगी तो  मेरा  पूरा  विश्वास है  कि

 क्या  इसमें  निगम  का  दोष  है  ?  प्रत्येक  बेकर  हमारे  व्यय  का  अनुपात भी  घट  जायगा

 पर  यह  जिम्मेदारी ar  जाती  है  कि  वह  रुपया  जैसे कि  यह  घट  रहा  है  ।  फिर  भी  में  इस  बात

 लेने  देने  वालों  के  नाम  प्रकट  न  करे  ।  से  इन्कार  नहीं  करता  हं  कि  हमारा  व्यय

 यह  एक  सीधी  सी  बात  है  जो  कि  डा०  मुखर्जी  अनुपात  अधिक  है  तथा  सरकार  को  इस  बात

 को  जाननी  चाहिये  ।  तथा  यह  अ्रधिनियम में  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  यह  अ्रनुपात

 भी  दी  गई  है  ।  मान  लीजिये कि  यदि  इन  घट  कर  ०.६  अथवा  ०.५  प्रतिशत पर  AT

 समवायों  के  नामों  की  सूची  भी  दी  तो  जाय  जैसे  कि  ब्रिटेन में  है  ।
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 बंसल ]

 कहा  गया  है  कि  सरकार  श्रेय-सहायता  श्री  बंसल  :  इस  विधेयक के  खंड  २२  में

 के  रूप  में  अब तक  २७  लाख  रुपये  दे  चूकी  कहा गया  है  कि  श्रीनिवास  लाभांश  से  एक

 में  ने  रिपोर्टों  को  पढ़ा  तथा  देखा  कि  REV C-VE
 विशेष  रक्षित  निधि  स्थापित  की  जायगी  ॥

 में  १०.६
 लाख

 रुपये
 की  श्री-सहायता दी  गई

 कुछ  सदस्यों  ने  इस  पर  आपत्ति  उठाते  हुए
 है  ।  PEVE—Yo  में  यह  ८.६८  लाख  रूपये

 कहा है  कि  यह  लाभांश क्यों  निगम  को
 थी  ।  LEYo— YY  में  यह  ४.३१  लाख  रुपये  दिया  जाना  चाहिये  ।  वास्तव  में  यह  निगम  को
 तथा  PEXY—RR  में  यह  V-€&  लाख  रुपये

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  विधेयक  से  array
 थी

 ।  इस  से  स्पष्ट  है  कि  निगम  संतोषजनक
 पता  चलेगा  कि  भ्रंश धारियों  का  इस  पर

 ढंग
 से  काम  कर  रहा  यहां तक  कि  कोई  अधिकार  नहीं  |  केवल  केन्द्रीय  सरकार

 सहायता की  वार्षिक  राशि  ११  लाख  से  ग्रीवा  ford  बंक  इस  निधि  पर  aA  दावा

 घट  कर  लगभग  ३  लाख  रुपये  हो  गई  है  ।
 कर  सकता है  ।

 इसके  सरकार  को  अनिवार्य

 लाभांश के  रूप  में  निगम से  श्री तक  ९  लाख  प्रतिपक्ष  की  भ्रांत  से  कहा  गया  है  कि  इस

 रुपया  प्राप्त हुआ  है  ।  विधेयक के  परिणामस्वरूप  विदेशियों  को

 हमारे  देश  के  श्रमिक मामलों  में  हस्तक्षेप
 at  एम०  सी०  १८  लाख  रुपये  ।

 करने  का  प्रतीक  मौका  तथा  यह

 श्री  बंसल :  इस  निगम  से  इन  चार  वर्षों  भारतीय  वित्त  पूंजी  तथा  विदेशी  पूंजीपतियों

 के  अन्दर  राय-कर  तथा  निगम-कर के  रूप  में  में एक  नापाक  गठजोड़  होगा  ।  इस  प्रकार  के

 सरकार को  २२.८ लाख  रुपया  दिया है  ।  पहले  भी  कई  बार  लगाये  जा  चुके  हें

 यदि  श्राप  इन  अ्रांकड़ों  पर  भली  भांति  ध्यान  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  इनका  जोरदार  शब्दों  में

 देंगे
 तो

 ७  मालूम  होगा कि  इन  चार  वर्षों  खंडन  भी  किया  है  ।  इस  देश  का  जनमत

 में  इस  निगम  की  गतिविधियों के  इस  बात  के  पक्ष  में  है  कि  विदेशों में  व्यक्तिगत

 स्वरूप  सरकार को  ५  लाख  रुपये  का  विरुद्ध  स्रोतों  से  पूंजी  प्राप्त  करने  की  भ्रपेक्षा यह यह

 लाभ  हा  है  |  अधिक  wear  है  पूंजी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 सभापति  क्या  माननीय  सदस्य
 संस्थाओं से  प्राप्त  की  जाये  क्योंकि  विदेशों के

 ar  समय  लेना  चाहते  हें  ?  साथ जो  उभय पक्षी करार  किये  जाते  हें  उनके

 साथ  किसी न  किसी  रूप  में  अवश्य ही  शर्ते

 श्री  जी  हां  ।
 लगी  रहती  हें  ।  मेरा  भ्रपना  विचार  है  कि  यह

 सभापति  तो  फिर  na  सदन  की  करार  इस  कसौटी  पर  उतरता  है  क्योंकि  यह

 बैठक  स्थगित  होगी  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बक  के  साथ  किया  जा  रहा  है  ।

 इसके  पहचान  सदन  की  बैठक  मध्याह्न
 इस  में  सन्देह  की  गुंजाइश नहीं  ।  जहां  तक

 मेरा  सम्बन्ध  है  में  उन  लोगों  में  से  हूं  जो  कि
 भोजन  के  लिये  ढाई  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 यह  विश्वास रखते  हें  कि  विदेशी  सहायता
 हो  गई  ।

 कम  से  कम  ली  जानी  चाहिये  ।  इसलिये में

 माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं

 मध्याह्न  भोजन  के  सदन  को  कि  क्या  निगम  के  लिए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय बेक  से

 बैठक  ढाई  बजे  पुनः  समवेत  हुई  ।
 यह  सहायता  लेना  अत्यन्त ही  श्रावक  है  ।

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  रानी  निगम  की  पिछली  एक  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है
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 कि  ऋण  के  लिये  प्रार्थनापत्रों की  कमी  का  कारण  ऋण  की  निम्नतम  सीमा  दो  लाख  पौंड  अथवा

 यह था  लोग  कच्चा  माल  २०  लाख  रुपये  रखी  गई  है  जो  कि  एक

 शादी  प्राप्त करने  के  सम्बन्ध में  निश्चित
 बड़ी  राशि  है  ।  मेरा  अपना  विचार  है  कि

 नहीं  थे  ।  इसके  परिणामस्वरूप  निगम  ने  इस  निगम  को  बड़े  तथा  दरम्यानी  उद्योगों

 एक  प्रश्नावली  परिचालित  at  जिस  में  का  अथंसंघारण  करना  चाहिये  तथा  छोटे

 इच्छुक  प्रार्थियों से  पूछा  गया  fe
 उनकी  छोटे  उद्योगों  के  श्रथेसंघारण  का  काम

 वास्तविक  कठिनाइयां  क्या  थीं  ।  इस  प्रश्नावली  राज्य  वित्त  निगमों  पर  छोड़ा  जाना  चाहिये  ।

 के  उत्तर  में  लोगो ंने  कया  कुछ  लिखा  यह  हमें

 नहीं  बताया  गया  है  ।  मेरा  अपना  विचार  है  कि

 जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि

 यह  निगम  सरकार  की  विकास  योजनाकारों

 विदेशी  पूंजी  अथवा  दुलेंभ  मुद्रा  के  सम्बन्ध  में  की  शोर  ध्यान  नहीं  देता  में  निवेदन  करना

 लोगों  ने  उस  प्रभावित के  उत्तर में  प्रप नी
 चाहता  हूं  कि  इस  सदन  को  इस  बात  का  फैसला

 बहुत  ज्यादा मांग  नहीं  दिखाई है  ।  ऐसी  ear  करना  होगा  कि  क्या  इस  निगम  को

 में  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  प्राता  है  कि  हम
 बारी  निकाय  के  रूप  में  चलाया  जाना  है

 करोड़  रुपये  की  यह  पूंजी  कयों  कर  रहे  ग्रीवा  योजना  अ्रायोग  के  एक  अगले  रूप  में  ।

 हें  विशेषकर जब  हमें  इस
 पर  लगभग

 मेरा  अरपना  सुझाव  यह  है  कि  इसे  एक

 उतना  ही  ब्याज  देना  पड़ता  है  जितना  कि  बारी  निकाय  के  रुप  में  चलाया  जाना

 हम  विभिन्न  समवायों  से  लेते  हें  ।  इसलिये
 qed  यदि  इस  बात

 का  निर्णय
 किया  जाय

 में  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  यह  करार  कि  नय  उद्योगों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में

 करने से  पूर्व  वह  विदेशी पूंजी
 से  सम्बन्धित

 देश  की  अ्रावव्यकताओं  को  पूरा  करना  है

 अपनी  Ararat की  भली  भांति  तो  फिर  एक  दूसरे  प्रकार  का  उद्योग  विकास

 बीन  करें ।  निगम  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  at

 डालो  वना  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हमें  इंसी  अ्रघधिनियम  में  संशोधन  करना  होगा

 जिससे  निगम  को  इस  बात  का  अधिकार यह  निगम  छोटे  छोटे  समवायों  कोई

 सहायता  नहीं  देता है  तथा  स्वयं  यह  निगम  दिया  जाय  कि  ag  आवश्यक  उद्योगों

 बहुत  ही  छोटे  पैमाने  पर  है  ।  कहा  गया  उनकी  भ्रामक  न  होने  के  बावजूद

 ऋण  दें  । कीमत  चार  वर्षों में  इसने  केवल  ७  करोड़

 रुपय  कर्जे  फे  रूप  में  दिया  जब  वास्तव
 कुछ  माननीय  सदस्य  इस  गलतफहमी

 इससे  दुगनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।
 में  हें  कि  इस  निगम  का  उद्देश्य  नये  उद्योगों

 जहां  तक  पहली  शिकायत  का  सम्बन्ध  है  के  खोलने  में  सहायता  देना है  ।  ऐसी  बात

 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए
 नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  इसका  उद्देश्य

 राज्य  वित्त  निगम  है  ।  यदि  कुछ  राज्यों
 चालू  उद्योगों  को  वह  पूंजी  उपलब्ध  कराना

 ने  इस  सम्बन्ध  में  कानून  नहीं  बनाया  है  अथवा
 है  जो  कि  उन्हें  शेयर  बाज़ार  से  प्राप्त  नहीं

 अआवरस्यक  अधिसूचनाएँ  जारी  नहीं  की  हैं
 होती  watt  उन  में  लगी  पूंजी  की  कमी

 तो  इसमें  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  अथवा
 को  दूर  करना  है  ।  परन्तु  यदि  इस  सदन

 वित्त  मंत्री  का  कोई  दोष  नहीं  ।
 की  यह  राय  है  कि  अरब  समय  झरा  चुका  है  जबकि

 दूसरे  यदि  यह  निगम  छोटे  समवायों  इस  निगम  को  नये  उद्योगों  के  विकास  कार्य  में

 को  कर्जा  देना  शुरू  करेगा  तो  इस  से  व्यय  सक्रिय  रूप/से  भाग  लना  चाहिये  तो  मेरे

 का  अनुपात  भी  बढ़  जायेगा  |  |  ब्रिटेन  में  में  हमें  इस  अधिनियम  में  संशोधन
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 करना  में  इस  प्रस्थापना  के  विरुद्ध
 से  लाभ  यह  होता  कि  हम  अधिक  अच्छी

 नहीं  हूं  ।  तरह  ७ अ्रपने  सुझाव  पेश  कर  सकते  |

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  इस
 जो  कि  इस  देश  की  उच्च-तम  संस्था  है  का

 निगम  को  एक  राज्य  निगम  का  रूप  दिया  यह  अटल  तथा  अभिन्न  अधिकार  है  कि

 वह  यह  जान  ले  कि  इस  प्रकार  की  संस्थाओं जाना  चाहियें  परन्तु  किसी  ने  भी  उस  खंड

 की  अर  निर्देश  नहीं  किया  जिसके  अ्रन्तर्गत  मे
 दर

 पर्दा  क्या  हो  रहा  है  ।  मेरे  पूर्ववतता

 निगम  को  इस  बात  का  अ्रधिकार  दिया
 ने  भ्र भी  बताया  कि  यह  निगम  एक  वाणिज्यक

 गया  है  कि  ag  किसी  भी  एसे  समवाय  को  अपने
 निकाय है  तथा  यह  केवल  वाणिज्यिक  हितों

 अधिकार  में  ले  सकता  है  जोकि  निगम  द्वारा
 कोही  ध्यान

 में
 रख  सकता है  ।  उन्होंने

 यह  भी  बताया  कि  संसद्  को  इसके  मामलों निश्चित  किये  गए  स्तर  से  नीचे  का  हो  ।

 एक  अ्रघे-सरकारी  निकाय  को  ऐसी  शक्ति
 में  हस्तक्षेप  करना  अथवा  इसके  नाम

 मेर
 देश  जारी  करना  उचित  नहीं  है  ।  मुझे  यह दी  इस  पर  मुझे  आपत्ति  है  ।

 सुनकर उत्थान  हई  |  जब  यह  लिखा  गया
 सुझाव  यह  है  कि  यह  ग्रन्थकार  निगम  के  हाथ

 में  न  होकर  स्वयं  भारत  सरकार  के  हाथ  में
 है  कि  यह  निगम  हित  में  काम  करेगा

 तो  निस्सन्देह  ही  झ्रापको  हस्तक्षेप  करने  का
 होना  ।  यदि  निगम  किसी  समवाय

 को  निश्चित  स्तर  से  नीचे  पाये  तो  इसे  वाणिज्य
 तथा  ag  निश्चित  करने  का  कि

 क्या  अ्रधिकार है  ।
 तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  लिखना  चाहिये  तथा

 ae  उद्योग  तथा  विनियमन

 नियम  के  श्रन्तगंत  इसे  च्  अधिकार  में
 हम  सभी  यह  मानते  हे  कि  शभ्रौद्योगिक

 ले  सकता है  ।  इसके  बाद  सरकार  किसी

 प्रबन्धक  को  अथवा  प्रबन्ध
 वित्त  निगम  समानान्तर  प्रतिभूति  के  आधार

 पर  कर्ज  दे  देता  है  ।  परन्तु  कर्जा  देते  समय
 कर्ता को  इस  निगम का  कार्यभार  सौंप

 क्या  वहू  केवल  समानान्तर  प्रतिभूति  को

 सकता  है  ।  निगम  को  यह  अधिकार  देना

 किसी  भी  तरह  ठीक  न  होगा  ।
 ही  ध्यान  में  रखते  हूं  तथा  क्या  ae  as  बड़े

 को  cara  में  नहीं  रखते  हे ं?

 डा०  कृष्णा स्वामी  :  माननीय  मंत्रियों  wares  यह  सदन  उचित  रूप  महसुस

 ने  औद्योगिक  वित्त  निगम  से  कर्जा  लेने  वाले  कर  रहा  है  कि  कई  बार  नये  उद्यमों के  साथ

 समवाय के  नाम  बताने  से  जो  इन्कार  किया  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  है  यद्यपि

 उसके  सम्बन्ध  में  में  कोई  कट  विचार  उनकी  समानान्तर  प्रतिभूति  उतनी  ही

 प्रकट  नहीं  करना  चाहता  परन्तु  में  सदन  अच्छी  होती  जितनी  कि  दूसरे  समवायों

 तथा  माननीय  मंत्रियों  को  बता  देना  चाहता  की  |  प्रकार  केवल  इतना  है  कि  इन्हें  उतनी

 हूं  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बेक  जिस  से  कि  हमारे  ख्याति  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  संसद् को  यह

 औद्योगिक  वित्त  निगम  को  धन  प्राप्त  जानने  का  भ्रधघिकार  कि  यह  ऋण  कसे

 अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  उन  देशों  तथा  उन  दिए  जाते  हूं  ।  में  निवेदन  करना  चाहता

 समवायों के  नाम  प्र  rt  करता  है  जिन्हें  हूं  कि  पुराने  तथा  सुस्थापित  उद्योगों  को

 कि  वह  ऋण  दे  देता  है  ।  ऐसी  दशा  में  यह
 उन  कठिनाइयों  का  सामना

 नहीं  करना
 कोई  भी  बुरी  बात  नहीं  होती  यदि  सरकार  पड़ता  है  जिनका  कि  नये  उद्योगों  को  करना

 हमें  उन  समवायों  के  नाम  वरण  इस  पड़ता है  ।
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 बताया  गया  है  कि  रिपोर्ट  में  तथ्य  तथा
 एकाधिपत्य  तथा  इस  प्रकार  की  बुरी  प्रथाओं

 mins  दिये  गए  है  |  परन्तु  यह इतने  कम
 को  रोकने  के  लिए  उपाय  ढूंढने  प्रयत्न

 तथा  बिना  किसी  विस्तार  के  हे ंकि  इन  से  किसी  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के  निगम

 निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंचा  जा  सकता  है  ॥  जिन
 पर  कि  संसद्  की  निगरानी न

 १६४८  में  जबकि  arg  भी  प्रवर  समिति
 इन  कुप्रथाओं  को  फूलने  फलने  का  अवसर

 के  सदस्य  ara  ने  सिपारिश  की  थी  कि
 प्रदान  करते  माननीय मंत्री  हम  से  सह

 यौगिक  वित्त  निगम  का  यह  गतंव्य  होना  मत  होंगे  कि  यह  निगम  संसद्  के  नियंत्रण  में

 चाहिये  कि  वह  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  खोले
 होने  चाहियें  तथा  इनका  काम  चोरी  छिपे  नहीं

 होना  चाहिए  । गए  उद्योग  धन्धों  को  सहायता  दे  तथा  तत्कालीन  इन  निगमों को  यह  बात

 वित्र  मंत्री  aT  चेट्टी  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रशासन  जता  देनी  चाहिए  कि  उन्हें  केवल

 भी  दिया  था  ।  अज  हम  देखते  हें  कि  हमें  कारों  का  फायदा  उठाते  रहना  नहीं  है  अपितु

 सम्पूर्ण  बम्बई  राज्य  के  लिए  आंकड़े  दिए  उनका  समाज  के  प्रति  भी  कुछ  दायित्व  है  ।

 गए  हें  जिसमें  कि  महाराष्ट्र  कर्नाटक

 मेरा  अपना  अनुमान  यह  हे  कि  इस  विषय के  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  भी  शामिल  हें  ।  ऐसी

 में  सरकार  ने  जो  रास्ता  अपनाया  है  वह  उतना
 ददा  में  हमें  यह  कैसे  मालूम  हो  सकता  है  कि

 उन  क्षेत्रों में  भी  उद्योग  धन्धों को  सहायता
 उचित  तथा  न्यायसंगत  नहीं  जितना  कि  होना

 चाहिए  ati  यदि  हम  अपने  औद्योगिक  वित्त
 दी

 गई  है
 ?

 निगम  की  ब्रिटेन  के  उद्योग  तथा  वाणिज्य  वित्त

 अब  हम  ज़रा  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  निगम  के  साथ  तुलना  करेंगे  तो  हम  इन  दोनों

 कि  यह  किस  आधार  पर  उद्योगों  को  ऋण  के  की  कार्यवाहियों में  भारी  अन्तर  पायगे

 रूप  में  सहायता देता  है  ।
 हमें

 मालूम
 है  कि

 ब्रिटेन  में  यह  न  केवल  समवायों  को  ऋण  दे

 सूती  कपड़े  के  उद्योग  का  इस  देश  में  काफी
 देता  हूं  अपितु  विभिन्न  समवायों  की  सम्पत्ति

 का  अंश  भी  लेता  है  | विकास  हुआ  तथा  इसमें  और  अधिक  धन  दूसरे  शब्दों  में  इसका

 लगाने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  न्याय पूंजी  अथवा  जोखिम  पूंजी  से  है  ।

 सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  बम्बई  कई  सदस्यों ने  यहां  भी  इस  व्यवस्था  की

 आवश्यकता पर  ज़ोर  में  भी  उन  से को  छोड़  कर  अन्य  राज्यों  में  यदि  कपड़े  की

 और  मिलें  खोली  जायें  तो  वह  सरकार  की  सहमत  हूं  ।  परन्तु  मुझे  इसमें  सन्देह  है
 कि

 क्या  इस  निकाय  के  लिए  यह  काम  करना नीति  के  बिल्कुल  अनुकूल  होगा  क्योंकि  सरकार

 इस  उद्योग  का  प्रादेशिक-करण  करना  चाहती  उचित हैं  ।  बहुत  सी  परियोजनाओं की

 है
 ।

 में  निवेदन  करता  हूं  कि  यदि  ऋण  देने  के  असफलता  एक  कारण  हें  कि  उस  निकाय  के

 निगम  ने  यही  कसौटी  रखी  है  तो  इसे  यह  लिए  उद्योगों  को  जोखिम  पूंजी  प्रदाय  करना

 बात  अपनी  forte  में  स्पष्ट  करनी  चाहिए  क्यों  अनुचित होता  इससे  इसकी  ख्याति

 थी  दूसरी  बात  यह  है  कि  निगम  केवल  में  आजादी  ।  बेकर  तथा  बीमा

 वाणिज्यिक-लाभ  के  आधार  पर  ऋण  कम्पनियों  के  डायरेक्टर  सदा  सुरक्षितता  को

 देने  की  बात  का  फैसला  करने  जा  रही  है  ।  ध्यान  म  रखते  हें  क्योंकि  उन्हें  अपने  निक्षेपों

 ag  ठीक  किन्तु  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  तथा  बीमा  करने  वालों  के  हितों  को  ध्यान  में

 होगा  कि  कहीं  इस  तरह  से  कुछ  विशिष्ट  रखना  होता  उद्योग-वित्त  निगम  अपनी

 वर्तमान  स्थिति  में  इसी  आधार  पर  काम  कर समवायों  को  अनुचित  रूप  मे

 प्राप्त न  हो  ,  सरकार  को  आवश्यक  रूप  से  यहीं  कारण  &  कि  ब्रिटेन  का



 ११३५  औद्योगिक  वित्त  २  दिसम्बर  8342.0  निगम  विधेयक  ११३६

 कृष्णा स्वामी

 उद्योग-वाणिज्य  निगम  क्यों  बड़  पैमाने  आज  भारतीय  अधर-व्यवस्था  की  एक

 पर  समवायों से  शेयर  नहीं  खरीदता  बड़ी  समस्या  यह  हे  कि  कई  उद्योग  पूंजी के

 इसके  अलावा  हमारे  यहां  और  भी  एक  अभाव  में  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  तथा

 कठिनाई  हैं  तथा  वह  अभिकरणों  के  एक  तरह  से  समाप्त  हो  रहे  I  यदि  fora

 सम्बन्ध  में  हे  |  ऐसे  निकायों में  प्रबन्ध  आ  बैंक  कहीं  कम  उधार  देने
 की

 नीति  अपनायेगा

 तो  यह  उद्योग  बेमौत  मर  जायेंगे ।  मेरा
 करण  ही  सब  कुछ  होते  अंशधारियों  का  कोई

 महत्व नहीं  होता  है  |
 ज्यों  ही  हम  जोखिम  अपना  विचार  है  कि  राज्य  को  इन  उद्योगों  में

 दिलचस्पी  लेनी  चाहिए  तथा  इनके  पूंजी-ढांचे पूंजी  अथवा  न्याय्य  पूंजी  की  बात

 ज्योंही

 हमें  प्रबन्ध  अभिकरण  व्यवस्था  के  सम्बन्ध
 में  में  परिवर्तन  लाना  चाहिए  ।  दूसरे  देशों  में

 भी  अपने  विचार  बदलने  होंगे  ।  हमें  कम्पनी  ऐसे  उद्योगों  के  अर्थ  संधारण  के  लिए  काफी

 संस्थायें  काम  कर  रही  हे
 |  यहां  ऐसे  निकायों

 कानून  में  भी  भारी  संशोधन  करना  होगा

 जिससे  कि  यदि  हम  इन  संस्थाओं  के  अधिक  के  अभाव  में  राज्य  तथा  रिवेंज  बैंक  को  एक

 अंश  खरीदेंगे  तो  हमारा  इन  पर  अधिक
 विकास  निगम  के  सहयोग  में  यह  काम  करना

 होगा  ।  प्राइवेट  क्षेत्र  में  इन  उद्योगों  को
 नगण  रहे  |  न  केवल  इसके  प्रबन्ध  हमारा

 हाथ  रहे  अपितु  हमें  नफा  का  भी  हिस्सा  मिले
 ।  पनपने  देने  की  जो  बात  है  वह  एक  भारी

 आयोजन  की  समस्या  समझी  जानी  चाहिए
 औद्योगिक  faa

 तथा  इसे  टाल  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सीमित  ही  कार्य  कर  सकता  है  |  हमें
 छोटे  छोटे  उद्योगों  के  सामने  वास्तविक

 याद  रखना  चाहिए  कि  सभी  बड़ी  बड़ी  संस्थाएं
 नाई  जोखिम  पूंजी  की  है  ।  प्राइवेट  क्षेत्र  को

 कम  पूंजी  से  ही  अपना  काम  शुरू  करती  तथा
 ईश्वर  के  नाम  पर  छोड़ा  गया  है  |  यदि  आप

 हमें  इस  बात  की  ओर  विशेष  ध्यान  देना  होगा
 एक  ऐसा  प्राइवेट  क्षेत्र  रखना  चाहते  हें  जिसमें

 कि  यह  निगम  सही  आधार  पर  अपना  काम
 एकाधिपत्य  की  बुराइयां  विद्यमान  न  हों  तो

 चलायें  ।
 आज  हम  महसूस  कर  रहे  हें  कि  आपको  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना

 इसका  काम  सही  लाइनों  पर  नहीं  चल  रहा
 होगा  तथा  इसे  जोखिम  पूंजी  उपलब्ध  कराने

 यह  संसद्  के  सामने  इसकी  नीति  के  लिए
 के  लिए  उपाय  ढूंढ़ने  होंग े।  वर्तमान

 उत्तरदायी  होना  चाहिए  ।  यदि इस  बात
 औद्योगिक  वित्त  निगम  यह  महान  कार्य  करने

 पर  सन्देह  करने  के  कारणें  मौजूद  हों  जेसे  कि
 के  सवेरा  अयोग्य  परन्तु  राज्य  की  इस

 इस  समय  g—fh  दाल  में  कुछ  काला  है  तो
 सम्बन्ध  में  भारी  जिम्मेदारी  है  जोकि  इसे  पुरी

 निस्सन्देह  ही  समय  आ  चुको  है  जब  कि  संसद्
 करनी  होगी  ।  fora  बेक  के  पास  भी  इन

 को  उस  संविधि  में  परिवहन  करना  चाहिए
 कार्यों  के  लिए  काफी  धन  है  ।  हम  इन  में  से

 जिसके  अंतगर्त  यह  स्थापित  किया  गया  है  |
 बहुत  से  समवायों  का  भरण  पोषण  कर  सकते

 हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  निगम  इस  तरह  से  दायर  बाज़ार  में  भी  काफी

 द्वारा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  स्थापित  उद्योगों
 स्टाक  तथा  शेयर  आ  सकते  हैं  ।  इससे

 जनता  में  भी  पैसा  बचाने  की  भावना  उत्पन्न को  कितनी  सहायता  दी  गई  दरम्यानी

 तथा  छोटे  छोटे  उद्योगों  को  क्या  सहायता  दी  होती है  ।  परन्तु  यह  केवल  तभी  हो  सकता

 गई  हूँ  तथा  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  हैं  जबकि  सरकार  को  अपने  आप  में  विश्वास

 यह  किसी  तरह  से  एकाधिपत्य  प्रथा  को  तो  प्राइवेट  क्षेत्र  में  विश्वास  हो  तथा

 प्रोत्साहन  नहीं  दे  रहा  हैं  ।  AY-TICAT  में  विश्वास  हो  |
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 हमें  बताया  जाता  हैं  कि  हम  इस  विधेयक  उचित  रूप  से  सुरक्षित  हों  ।  इसकी  संविधि

 को  पास  करके  औद्योगिक  वित्त  निगम  में  भी  ऐसा  ही  कहा  गया  हैं  ।  ऐसी  ददा  में
 के  अधिकार बढ़ा  दें  ।  मुझे  समझ  नहीं  आता  यह  कहना  बिल्कुल  असंगत  होगा  कि  यह

 कि  हम  ऐसा  क्यों  करें  विशेष कर  मंत्रियों  के  निगम  जोखिम  पंजी  प्रदाय  क्यों  नहीं  करता

 रवैये  को  देखकर  ।  हमें  बताया  जाता  है  कि

 हम  इस  विधेयक को  तुरन्त पास  नहीं  तो

 जहां  तक  उन  समवायों  के  नाम  देने  का
 अन्तर्राष्ट्रीय  बेक  से  वर्ण-प्राप्ति  में  विलम्ब

 सम्बन्ध  हैं  जिन्हें  कि  ऋण  दिये  गये  में
 होगा  |  यह  ठीक  है  किन्तु  देखना  यह  है  कि

 प्राप्ति  के  बाद  हम  उसका  उपयोग  कैसे  करते
 दन  करता  हूं  कि  यदि  संसद्  इस  निश्चय  पर

 पहुंचेगी कि  उन्हें  अथवा  निगम को  इस  सम्बन्ध
 हैं  ।  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना

 हमें  इस  बात  पर  आश्वासन  मिलना  चाहिए
 में  कोई  हानि  नहीं  पहुंचाई  तो  यह

 नाम  देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 कि  यह  ऋण  केवल  इने  गिने  लोगों  को  नहीं
 परन्तु  यदि  सद  बाल  की  खाल  उतार  कर

 अपितु  उन  समवायों  को  दिये  जायेंगे  जोकि

 सामाजिक हित  को  बढ़ा  सकेंग े।  तथा  चरण
 यह  जानने  की  कोशिश  करेगी  कि  क्यों  अमुक

 अमुक  प्रार्थना  पत्र  रद  किया  गया  तथा  क्यों
 केवल  उन  व्यक्तियों  को  दिए  जाने  चाहिएं

 जो  प्राइवेट  तथा  सामाजिक  हितों  में  सामंजस्य  अमुक  प्राथ॑नापत्र  स्वीकृत  किया  गया  तो

 उत्पन्न  कर  सके ं|
 निस्सन्देह  यह  एक  दुःसह  स्थिति  होगी

 हमें  केवल  वाणिज्य

 जिससे  कि  उन  समवायों  को  निगम  से  बजाय
 मुनाफे  को  ही  दृष्टि  में  नहीं  रखना  चाहिए  |

 इसके  अलावा  एक  विकास  जिसका
 फायदे  के  नुकसान  होगा  |  कुछ  भी

 आपको  इस  प्रति  पर  पूर्ण  दोषों  के  आधार  पर
 कि  मेंने  सुझाव  दिया  स्थापित  करने  को  बात

 पर  योजना  आयोग  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने
 विचार करना  होगा  ।

 से  पूर्व  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  ,  जोकि
 डा०  मुखर्जी  को  मालूम  है  कि  हमें  इस

 उद्योगों  की  न्याय्य  पूंजीजअथवा  जोखिम  पूंजी  निगम  पर  अधीक्षण  करने  का  अधिकार  है  ।

 उपलब्ध  करा  सकता  है  ।  मुझे आशा  हूँ  कि  उन्हें  यह  भी  मालूम  हे  कि  सरकार  इसके  नाम

 सरकार  इन  सुझावों  पर  विचार  करके  इस  अनुदेश  तथा  विदेश  जारी  कर  सकती  हे
 तथा

 उद्देश्य  के  लिए  एक  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  यदि  निगम  उन  निदेशों का  पालन  नहीं  करेगी

 करेंग े।  तो  वह  इसे  अपने  अधिकार  में  ले  सकती  है  । अन्त  में  में  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  यदि  ag  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  किन्तु  भारत  सरकार  इस  सदन  के  समक्ष

 जाये  तो  इससे  फायदा  ही  होगा  नुक्सान  नहीं  |  उत्तरदायी  हैं  ।  इस  तरह  से  इस  सदन  का

 मुझे  खेद  है  कि  इस  सत्र  के  शुरू  से  ही  सरकार  भी  अप्रत्यक्ष  रूप  से  निगम  पर  नियंत्रण  ह

 का  रवैया  ऐसा  रहा  है  जिसे  सहयोगात्मक  इस  निगम की  रिपोर्ट  सदन  में  पेश  होती  है

 और  माननीय  सदस्य  इस  पर  चर्चा  कर  सकते अथवा  सहायता पूर्ण नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 हैं  ।
 श्री  के ०  के०  देसाई  :  जिस

 थ्री  गाडगिल
 समय  औद्योगिक  वित्त  निगम  कानून  बनाया

 में  केवल  रूप-रेखा  दी  गई  हो  तो  वह  क्या गया  था  उस  समय  डा०  मुखर्जी  मंत्रि-मंडल

 में  थे
 तथा  उन्हें  भलीभांति  मालूम  हू  कि  यह

 चर्चा कर  सकते  हे  ?

 किस  उद्देश्य  से  बनाया  गया  था  |
 a  ७  an

 इसका  श्री के०  कै०  जहां  तक  औद्योगिक

 उद्देश्य  उन  समवायों  को  उधार  देना  है  जोकि  वित्त  निगम  की  रचना  का  सम्बन्ध  सरकार
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 के
 ०

 के०

 एवं  रिजवी  बेंक  ने  इस  में  दो  करोड़  रुपये  एक  माननीय  सदस्य  ने  बताया  तथा

 लगाए  हें ।  बैंकों  तथा  बीमा  कम्पनियों  ठीक  ही  बताया  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम

 ने  तीन  करोड़  रुपये  लगाए  हें  ।  संचालक  गत  चार  वर्षों  में  प्रारम्भिक  अवस्था  में

 बोर्ड  में  रिजर्व  बैंक  के  दो  मनोनीत  डायरेक्टर
 था  ।  उसे  सावधानी से  काम  करना  था

 सरकार  के  तीन  मनोनीत  डायरेक्टर

 अब  सरकार  निरन्तर  रूप  इसके

 की  अनुमति से  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  सम्पर्क  में  वित्त  मंत्रालय  तथा  वाणिज्य

 जहां  तक  पूंजी  का  सम्बन्ध  है  ,  बीमा  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  दो  डायरेक्टर  इस

 कम्पनियों  के  तथा  सहकारी  बैंकों  का  इस  में  वह  संचालक  बोड़  की  कार्यपालिका

 में  अधिक  हिस्सा है  तथा  इनके  डायरेक्टर  समिति  के  साथ  भी  सम्बद्ध  हें

 निर्वाचित  होते  हे  ।  जब  कोई  प्रार्थी  ऋण

 के  लिए  प्रार्थना  करता  है  तो  उसके  प्रार्थनापत्र
 बताया  जाता  है  कि  इस  निगम  ने

 की  सब  से  पहले  बोर्ड  आफ  डायरेक्टर्स की
 लाभांश के  रूप  में  अंशधारियों  को  २६  लाख

 रुपया  दिया  ह  ।  परन्तु  इस  के  साथ  ही  हमें कार्यपालिक समिति  द्वारा  जांच  होती  है

 यह  भी  याद  रखना  होंगा  कि  सरकार  ने  इसी

 श्री  फ़ीरोज़
 काल  में  निगम  से  ब्याज  तथा  आयकर  के

 परिचित  व  जिला  राय  :  यदि
 रूप  में  १८  लाख  रुपये  तथा  १५

 कोई  डायरेक्टर उधार  के  लिए  प्रार्थना  करे  लाख  रुपये  वसूल  किए  हैं  ।  यह  भी  कहा  जाता

 तो  कया  होता  है
 ?

 है  कि  cater  ऋण  के  केवल  आधे  का  फायदा

 श्री  के०  के०  उस  दशा  में  वह  उठाया  गया  में  निवेदन  करना  चाहता

 डायरेक्टर  चर्चा  में  भाग  नहीं  लेता  है  ।  हूं कि  यह  ऋण  मशीनें  आदि
 खरीदने  के

 लिए  दिए  जाते  हैं
 ।

 ज्यों  ज्यों  मशीन  आदि
 श्री  फ़ोटोज़  गांधी  कितने  डायरेक्टरों  उपलब्ध

 होती  ह  इन  से  फायदा  उठाया

 ने  अब  तक  उधार  लिया  है  ?
 जाता  हू  ।  मझे  आशा  हैं  कि  अगले  वर्ष  जो

 भी  धनराशि  ऋणों  के  रूप  में  देने  के
 लिये

 श्री  के०  के०  देसाई  :  वास्तव  में  में  यह
 स्वीकृत  की  जायगी  उसका  समवायों  द्वारा

 सुचना  दे  सकता  हूं  परन्तु  में  इस
 प्रश्न  का

 पूरा  पूरा  फायदा  उठाया  जायगा
 |

 उत्तर  देने  की  बात  मंत्री  जी  पर  छोड़ता

 हुं  ।

 कुछ  लोगों  के  साथ  यह  करान
 गया

 कहा  गया  हैं  कि  इस  संस्था  ने  छोटे  है  कि  वह  हर  चीज  को  जो  कि  बाहर  से  प्राप्त

 उद्योगों  at  कोई  सहायता नहीं
 की  की  जाये  ,  साम्यवाद के  नाम  से  पुकारते

 में  सदन  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  ने  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में
 में  कहना  चाहता  हूं

 कि

 लगभग  ५३  समवायों  को  १०  लाख  रुपये  अन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  जिस  से  कि
 कर्जा

 लेने
 की

 से  कम  के  ऋण  दिए  हूँ
 ।

 जहां  तक  अन्य  छोटे  प्रस्थापना  है  एक  ऐसी  संस्था  ह  जिसका

 भारत  भी  सदस्य  है  ।  इसकी  स्थापना  में  भारत
 छोटे  उद्योगों  तथा  कुटीर  उद्योगों  का  सम्बन्ध

 है  उन्हें  राज्य  औद्योगिक  वित्त  जिनहें  का  भी  हाथ  है  ।  हम  ने  इस  संस्था से  और

 स्थापित  किये  जान  की  प्रस्थापना  ऋण  दे

 देंगे ।  को  सीधे  ऋण  नहीं  दे  सकता  है
 ।

 वह  किसी
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 कभी  भो  इस  प्रयोजन के  लिये  मुझे  अपने  पास

 है  ।  अब  तक  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  ऐसे  नहीं  बुलाया  उन्होंने  सक्रिय  रूप  से  यह
 ऋण  प्राप्त  करने  का  अथवा  इनके  वितरण  बात  मान  ली  है  कि  ऐसे  कुछ  मामले हो  सकते

 का  कोई  अधिकार  नहीं  इस  विधेयक  उन्होंने इस  बात  से  इंकार नहीं  किया

 के  द्वारा  इस  निगम  को  अंतरराष्ट्रीय बेक

 अथवा  सरकार  के  एजंट  के  रूप  में  कार्य
 उपाध्यक्ष  मुझे  मालूम  नहीं  कि

 बेक  नियमों  के  जानते  हुये  भी  क्यों  इतने करने  का  अधिकार  प्राप्त  होगा  ।

 नीय  सदस्य  उन  पक्षों  के  नाम  जानने  के

 श्री  अंसल  ने  कहा  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  उत्सुक  हें  जिन्हें  कि  ऋण  दिये  गये  हूं  आखिर
 को  कोई  समवाय  अपने  नियन्त्रण  में  लने का  यह  कोई  रहस्य  तो  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य

 अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  मेरे  विचार में  को  यह  नाम  तब  तक  अपने  हृदय  में  ही  रखने

 यह  उपबन्ध  लगाई  गई  पूंजी
 की  सुरक्षितता  चाहियें  जब  तक  कि  माननीय  मन्त्री  उन्हें

 के  लिये  रखा  गया  है  ।  यदि  कोई  समवाय
 यह  सूचना  देने  के  लिये  न  बुलाए ं।

 किस्त  अथवा  ब्याज  नहीं  देता  रहेगा  अथवा

 नियमों का  उल्लंघन  करता  रहेगा  तो  यह
 श्री  के०  के०  में  समझता  हूं  कि

 कार्यवाही करनी  ही  पड़ेगी  ।
 इस  सदन को  इस  निगम  के  बारे  में अधिकाधिक

 सूचना  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  जहां तक
 जहां तक

 औद्योगिक
 वित्त  निगम  के  वालों  के  नाम  बता  देने  का  प्रदान है  प्रधान

 राष्ट्रीयकरण  मेरे  विचार  में  मन्त्री नें  बताया  कि  वित्त  मन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध

 संसद् को  इस  पर  गुण  दोषों  के  आघार  पर  में  एक  विशेष  नीति  at  रखी  है  |  कुछ  भी  हो

 विचार करना  चाहिये  ।  वेसे  तो  सरकार को  सरकार को  इस  प्रार्थना  पर  तथा  सदन  में

 इस  निगम  के  सम्बन्ध में  पूरे  अधिकार  प्राप्त
 दिये  गये  सुझावों पर  विचार करना  चाहिये  ।

 हें  तथा  यह  सरकार  की  देख  रेख  में  काम  करता

 @  |
 व्

 इस  बात की  आशंका  प्रकट की  गई

 जहां  तक  ऋणों का  मंजूर  करने  का

 fe  उधार  केवल  पुराने  समवायों  को  दिये

 गये हू  तथा  नपे इस  सहायता से  वंचित  रह
 प्रदान है  में  यहां  यह  कहने  को  तेयार  हूं  कि  गये  परन्तु  आंकड़ों  at  विश्लेषण  करने

 इस  सम्बन्ध में  कोई  भी  भेदभाव  की  नीति
 पर  आपको  पता  चलेगा  कि  लगभग ६  करोड़

 नहीं  बर्ती गई  सारे  प्रार्थनापत्रों की  जांच
 रुपये  नये  प्रकार के  उद्योगों को  ऋण के  रूप

 होती है  तथा उन  पर  फैसले किये  जाते  हैं  ।

 गत
 अवसर

 पर  माननीय वित्त  मन्त्री  ने  चुनौती

 में  दिया  गया  है  तथा  लगभग  साढ़े  चार  करोड़

 रुपये नये  सेवायों  अथवा  उपक्रमों को  दे

 दीथी  कि  यदि  किसी  सदस्य  को  ऐसे  किसी
 दिये  गये  ट्  शव  उन  सेवायों  को  दिया  गया

 मामले  की  जानकारी  है  जहां  कि  भेदभाव

 की  नीति  अपनाई गई  हो  तो  वह  उस  मामले
 है  जो  कि  पहलें से  ही  विद्यमान  |

 को  उनके  ध्यान  में  लाए  ।  इन  दादों के  साथ  में  इस  विधेयक का
 को

 हुं  ।
 श्री  ए०  सी०  यह  निर्देश  स्पष्टतः

 मेरी  ओर  हे  ।  मेंने  उस  समय  यह  कहा था  कि  डा०  लंका  सुन्दरम  )  :

 में  सदन  में  यह  नाम  नहीं  बता  सकता  हूं  परन्तु  मुझे खेद  हैं  कि  इस  वाद  विवाद  में  कई  अड़चनें

 माननीय  मन्त्री  को  अलग  उनके  कमरे  में  पैदा हुई  इनका  आसानी  से  निवारण

 यह  बता  सकता  हूं  ।  किन्तु  मुझे  खेद  है  कि  उन्होंने
 aA  a

 किया  जा  सकता  है  यदि  सरकार  ने  सदन  के
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 [sto  लंका  सुन्दरम  |

 अधिकारों  विशेषाधिकारों  के  प्रति नापा  ट्रैक्टर  अथवा  उनके  परिवारों

 निरपेक्ष
 रवैया  धारण  नहीं  किया  होता

 |  के  साथ हैे  ।  में  इनके  नाम  भी  दे  सकता  हूं

 पाटनकर  अध्यक्ष-पद पर  आसीन

 हुए  |  इन्हें  नुकसान  नहीं  पहुंचाना  चाहता हूं  ।  सारी

 वाद  विवाद  के  आरम्भ  में  उपाध्यक्ष
 ह ैकि  इस  निगम के  अध्यक्ष  से  लेकर  सभी

 दय  ने  विनिणंय
 देते  हुये  मांग

 की  थी
 कि  कुछ  अधिकारी  अपने  अपने  मित्रों  के  लिये

 तथा  अपने  कारबारी  साथियों  के  लिये
 नाम  भी  शामिल हैं  जिन्हें कि  निगम  द्वारा

 ऋण  दिया  गया  सदन  को
 दी

 जानी
 ऋण  प्राप्त  कर  सके  हें  ?

 लेकिन  सरकार  ने  उन  के  इस  आदेश  का  २६  लाख  रुपये  इस  समय
 तक  लाभांश

 तिरस्कार  किया  ।
 हमें  बताया गया  है  कि  के

 रूप
 में

 दिया
 जा  चुका  है

 ।  ५०  लाख

 वित्त  मन्त्री  इस  समय  देश  से  बाहर हें  तथा
 रुपये  after  एक  विशेष  रक्षित  निधि  में

 कके  आने तक  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  रखे  जा  रहे  हें  ।  अंश  पूंजी  का  दो  करोड़  रुपया

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वित्त  मन्त्री  ने  में  लग  चुका  है  ।  में  केवल  इतना  ही  कहूंगा

 कि  इस  सदन  के  कुछ  अधिकार  तथा
 इन्हें  गुप्त  रूप  से  आश्वासन  दिये  क्या  वह

 आश्वासन feats  में  नहीं  यह  कहां तक
 शिकार  हें  जिन  की  गारंटी  दी  जानी

 निंदिया  था  ।  सरकार  को  उसका  तिरस्कार
 को  उस  समय  तक  प्रतीक्षा  करने के  लिये

 कहा  जाये  जब  तक  किसी  मन्त्री विशेष  को
 नहीं  करना  चाहिये  था  ।

 करने  की  सुविधा  हो  ?  सरकार
 के  इस  में  उन  लोगों  में  से  हूं  जिनका  कि  यह

 अनुचित  वय  के  प्रति  देश  में  भी  रोष  प्रकट  विश्वास है
 कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों

 में

 किया  गया  समाचार पत्र  जो  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  देश  के  विकास

 नर्मी  के  लिये  प्रसिद्ध  का  २९  तथा  पुनर्निमाण  के  लिए  art  बढ़ना  चाहिए  ।

 अर  का  सम्पादकीय  इसका  प्रमाण है  परन्तु  जब  हम  इसके  वर्तमान  सीमित  रूप  को

 समवायों  के  नाम  जान  कर  हमारा
 देखते  हें  तो  अवद्य  ही  यह  भावना  पेदा  होती

 है  कि  माननीय  सदस्य  भ्रतिशयोक्ति  से  काम
 उद्देश्य  उनको  नुकसान  पहुंचाना  नहीं  था  ।

 हम  तथा  हमारे  साथ  सारा  देश  एक  सीधी
 ले  रहे  हैं  ।  यदि  हमें  भ्नन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि

 सी  चाहता है  कि  क्या  ऋण
 से  अठ  करोड़  रुपये  भी  मिलेंगे  तो  भी  यह

 देश  के  इस  समय  के  कुल  कारबार  के  दो

 क्या  यह  एकाधिपत्य को  तो प्रोत्साहन नहीं  शत  भाग  को  भी  पूरा  नहीं  करेगा
 ।

 में  ने
 औद्योगिक  वित्त  निगम  के  इस  समय  के  कुल

 देता  है
 ?  तथा

 क्या  व्यवसायियों का  एक
 साधनों  का  श्रत्दाज़ा  लगाने  की  कोशिश  की  ।

 गुट  इस  निगम  के  धन  को
 अपने  अथवा  अपने

 रिश्तेदारों  के  घरों को  भरने  के  लिये  तो
 यह  ४०  करोड़  रुपये  के  बराबर  भी  नहीं

 यदि  हम  पांच  वर्षों  की  संपूर्ण  कालावधि  को
 योग

 में  नहीं ला  रहा  है  ?
 माननीय

 मन्त्री  मेरी

 इस  बात  का
 खण्डन

 कर
 सकते

 हें  कि  तीन
 wea)

 ऐसे  समवायों को  ११६  लाख  रुपय ेदे
 दिया

 गया  है  जिनका  सम्बन्ध  इस  निगम  के  अध्यक्ष
 रुपये  से  बढ़ाकर

 १
 करोड़  रुपये  करने

 की
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 प्रस्थापना  है  ।  इसका  पथ  यह  होगा  कि  इस  स्वयं  प्रबन्ध  कर  सकते  हें  ।  तीसरे  औद्योगिक

 देवा  में  कम  समवायों  को  इस  निगम  से  ऋण  वित्त  निगम  के  पास  इतने  साधन  नहीं  कि  वह

 प्राप्त  करने  का  झ्र वसर  मिलेगा  ;  क्योंकि  बड़े  समवायों  की  श्रावव्यकताओओं को  पुरा

 इस  निगम  का  कारबार  बहुत  थोड़ा  है  ।  कर  सके  ।  चौथे  बड़े  उद्योगों  के  लिए  धन

 लब्ध  करने  की  व्यवस्था  स्वयं  योजना  भ्रायोग यह  निगम  पांच  करोड़  रुपये  भी  प्रति  वर्ष

 ऋण  नहीं  दे  देता  है  ।  वर्ष  १९५१-५२  के  कर  सकता है  औद्योगिक  वित्त  निगम

 क्योंकि  इसके  पास  tar  की  एक  प्रतिशत निगम  के  सन्तुलन-पत्र  को  देखने  से  मालूम

 होगा  कि  जहां  कागज  उद्योग  को  ७१  लाख  आवश्यकताओं  को  भी  पण  करने  के  लिए

 रुपये  तथा  वस्त्र  उद्योग  को  ४३.७५  लाख  नहीं  ।

 रुपये  ऋण  दे  दिया  गया  है  वहा  चीनीਂ  उद्योग

 को  gy  रुपये  दिया  गया है  ।  में  जानना  मेरे  मित्र  श्री  शाह  ने  बताया  कि  ऋण

 चाहता  हूं  कि  चीनी  उद्योग  को  इतनी  बड़ी  पूंजी-परिसंपन्न  के  आधार  पर  दिये  जाते

 श्री  वंडभाई ह के  देसाई  ने  भी  ऐसा  ही  कुछ घन  राशि  ऋण  के  रूप  में  क्यों  दे  दी  गई

 विशेषकर  जब  कि  हमारे  पास  ४  लाख  टन  कहा  |  मेरे  पास  सुचना  है  कि  एक  समवाय

 फालतू  चीनी  पड़ी  है  तथा  बाहर  इसकी  कोई
 को  जिसकी  अंश-पूंजी  केवल  १५  लाख  रुपये

 ५०  लाख  रूपये  ऋण  दिया  गया है  ।  यहां मांग  भी  नहीं  है  ?  में  ज़िम्मेदारी  के  साथ  कह

 सकता  हुं  कि  यह  सब  कुछ  व्यवसायियों  की  प्रतिभूति  की  शर्त  कहां  रखी  गई  है  ?

 गुटबन्दी  के  कारण  हो  रहा  है  जो  कि  इस

 निगम  की  निधि  को  स्वार्थ  के  लिए  उपयोग  ब्याज  का  प्रदान  भी  बीच  में  लाया  गया  है  ।

 में  ला  रहे  हें  ।  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  निगम  ५३  प्रति  दात  के  दर  से  ऋण  दे  देता  है  ।

 हूं  कि  गुटबन्दी  तथा  एकाधिपत्य  कीः  इस  गत  वर्ष  उसे  बढ़ा  कर  ६  प्रतिशत  कर  दिया

 भावना  का
 धी

 रे
 धी  रे  अन्त  किया  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  यह  श्राइवासन feat

 गया
 कि

 याद

 प्राप्त  सुचना  के  आधार  पर  में  कह  सकता  ब्याज  की  किस्तें  करेंगे  तो  उन  से  अतिरिक्त

 हूं  कि  इस  निगम  ने  गत  चार  वर्षों  में  उधार  area  प्रतिशत  नहीं  लिया  जायगा  ।  में

 में  दी  गई  धन  राशि  का  लगभग  एक  तिहाई  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को
 भाग  बड़े  उद्योगों  पुराने  उद्योगों  को  ष्ट्रीय बेक  से  यह  धन  कितने  प्रतिशत
 तथा  परित्यक्त  उद्योगों  को  दिया  है  ।  यदि  हम  ब्याज  के  दर  से  प्राप्त  होता है  ।  इसक

 जापानी  तरीका  अपनाते  तो  विभिन्न  क्षेत्रों
 साथ  ही  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  कया  देश

 में  औद्योगिक  विकास  तथा  धन-उपलब्धि
 के  औद्योगिक विकास  के  लिए  यह

 का  अवसर  प्राप्त  होता  |  नये  सेवायों  को  दर  उचित  क्या  इस  तरह  से  श्राप

 जिन्हें  कि  शेयर  बाज़ार  से  धन  प्राप्त  नहीं  सच  मुच  उद्योग  की  सहायता  कर
 ?

 हो  सकता इससे  पूंजी  प्राप्त  हो  सकती  थी  ।
 मेरी  धारणा  है  कि  यह  देश  औद्योगिक रूप

 में  ऐसा  क्यों  कह  रहा  हूं
 ?

 इसके  चार  कारण  से  तब  तक  उन्नति नहीं  कर  सकता है  जब
 @  |  पहले  यह  कि  दरम्यानी  तथा  छोटे  पैमाने  तक  कि  भिन्न  भिन्न  उद्योग  न  खोले  जब

 के  उद्योगों
 का

 विकास  पुराने  तथा  बड़े  उद्योगों  तक  कि  सरकार  की  कोई  सक्रिय  उद्योग  नीति
 को  धन  उपलब्ध  करे  की  aa  श्रमिक  न  हो  तथा  जब  तक  कि  उन  सेवायों  को  कम

 आवश्यक  दूसरे  बड़े  बड़ ेऔद्योगिक समवाय  ब्याज पर  ऋण  प्राप्त न  हो  जिन्हें  कि
 mat

 झ्रावइ्यकताओं  को  पुरा  करने  का  इसकी  श्रावद्यकता हैं  ॥
 124  P,  35,  D,
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 लंका

 ११  के  प्रन्तगंत  यह  निगम  उस  समय  श्री
 मेरे  सहयोगी जो  कि  इस

 तक  रिजर्व बैंक  से  १८  महीने के  लिए  ऋण  विधेयक के  प्रभारी  है  ;  वादविवाद का  उत्तर

 लें  सकता  जब  तक  कि  निगम  के
 ~
 द  दंग  इसलिए  में  ध  इस  संक्षिप्त

 तथा  ऋण  पत्रों  के  मूल्य  घटती  बढ़ती  हो  वक्तव्य
 म

 ज्यादा  बातें  नहीं  इस  पर

 रही  तथा  ३  करोड़  रुपये  तक  यह  ऋण  भी  में  प्रा लोचा ना  में  कही  एक  भी  बात  को

 लिया  जा  सकता  है  ।
 में  चाहता हूं  कि  यह  नहीं  छोड़  |  कई  बार  कहा  गया  है  कि

 राशि  दुगनी  कर  दी  जायें  ;  क्योंकि  मेरी  इस  सदन  क  ग्रीवा रों  तथा  विशेषाधिकारों  का

 धारणा  हू  कि  जब  तक  कि  इसे  चौगना  अथवा  तिरस्कार  किया  गया  है--इस  भ्रारोप  को  सन

 पंचग  ना  न  किया  निगम  उस  काम  को
 कर  मुझ  अत्यंत  ही  दख  होता  हे  ।  श्रीमान

 नहीं  करने  पायेगा  जिसकी  कि  हम  उस  से  में  सविनय  को  इस  बात  झ्राइवासन
 ar  रखते  |

 देना  चाहता  हूं  कि  जब  में  इस  सदन्  के  समक्ष

 हमला  १२  का  स्वागत  करता  हूं  ।  होता  हूं  तो  मुझे  ऐसे  लगता  है  कि  में  सारे  राष्ट्र

 भ्रन्तर्राष्टीय मुद्रा  निधि  झ्रथवा  श्रन्तर्राष्टीय  क
 समक्ष  ह  क्योंकि  यह  सदन  सारे  राष्ट्र  का

 बंक  से  हमें  जो  भी  धन  प्राप्त  हो  सकता  है  उस  प्रतिनिधि हे  ।  मुझे  यह  देख  कर  प्रसन्नता

 से  हमें  भयभीत नहीं  होना  चाहिये  ।  हमें  याद  होती  है  कि  राष्ट्र  के  प्रतिनिधि  किस  तरह

 राष्ट  का  धन  सरक्षित  रखने  के
 ~

 रखना  होगा  कि  इस  निधि  तथा  बैंक  की  स्थापना  लिए

 में  भारत  का  भी  हाथ  है  तथा  उस  में  हमारा  उत्सुक ह  यह  लोकतंत्र  एक

 झंदादान
 ४०  करोड़  डालर  है  ।  शुभ  लक्षण है  ।  इसलिए  चाहे

 खंड  १३  का  में  पहले  ही  विरोध  कर  चूका  अ्रालोचना  कितनी  ही  सख्त  भ्रमणा  कट  क्यों

 में  उधार-सीमा  ५०  लाख  रुपये  से  बढ़ा
 न

 में  सदन  ही  उसका  स्वागत  करता  हूं
 ।

 p  |

 कर  एक  करोड़  कर  देने  के  पक्ष  में  नहीं  हुं  ।  में  महसूस  करता  हूं  कि  संसद्  के  यथासम्भव

 क्योंकि  हमारे  पास  धन  बहुत  कम  है  तथा  उससे  व्यय  के  प्रत्येक  विस्तार  में  तथा  व्यक्तियों

 को  उपलब्ध  किए  गए  साधनों  के  विस्तार एकाधिपत्य  को  प्रोत्साहन  मिलने  की  भ्राशंका

 ह  मझे  wr  हे  कि  सदन  इस  पर  में  जाना  जैसे  कि  सदन  करता  हैं  ।

 पूर्णतया ध्यान  देगा  ।  में  सच्चे  हृदय  से  श्राप  को  तथा  इस  सदन  को

 सन्त  में  म॑  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 श्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  वित्तीय  सौदों

 यह  विधेयक  वित्त-विधेयक के  वलय  है  ।  के  बारे  में  में  यह  सरकार  संसद्  से

 सदन  को  इस  सम्बन्ध  में  यथासम्भव  प्रत्येक  कोई  भी  चीज़  act  नहीं  रखना  चाहतीਂ

 सूचना  प्राप्त  करने  का  भ्र धि कार  हैं  |  सरकार  विशेषकर इस  निगम  के  सम्बन्ध  में  ।  चूंकि a

 दो  एक  प्रभावशाली  व्यक्तियों  को  बचाने
 सरकार  प्रत्यक्ष  रूप  इसक  साथ  सब् यवहार

 के  लिए  ऐसा  waar  धारण किये  हुए  है  ।

 किसी  भी  व्यक्ति को  बचाया  नहीं  जा  सकता
 नहीं  करती  सदन  का  यह  बात  जानने  के  लिये

 उत्सुक  रहना  उचित  ही  है  कि  उस  निगम  में
 यह  सदन  प्रभाव-सम्पन्न हू  तथा  इस  क  सामन

 अपेक्षित सचना  रखनी  ही  होगी  काम  कसे  हो  रहा  में  मानता हूं  कि  बजट

 के  बारे  में  इस  संसद  में  जो  जांच  पड़ताल सभापति  महोदय  .:  माननीय  मंत्री

 बीच  में  कछ  सूचना  देना  चाहते  हूं  जिसकी
 अथवा  चर्चा

 होत

 ह  च  मे  पलक

 पिता
 कि  उन्हें  अनुमति  दी  जाती  है

 ।  की  बात  जाती  है
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 श्री  फ़ोटोज़  विस्तार  की  बातें  कभी  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला

 ही  उपलब्ध नहीं  लाया  जाता  हैं  जिस  में  किसी  माननीय  सदस्य

 सभापति  महोदय  वह  उन  पर  भी
 को  पक्षपात  अ्रथवा  भ्रष्टाचार की  कोई  बात

 दिखाई  देती  हो  तो  में उस  मामले  की |

 पूर्णतया  करता  हूं  सदस्य

 श्री  त्यागी
 :  मुझे  में

 उस
 विशेष  श्रथवा  सदन  को  सूचना

 स्वर  में  नहीं  बोल  रहा  था  जिस  में  कि  मेरे  मित्र

 मुझे  से  प्रदान  कर  रहे
 विस्तार

 की
 बातें  देता  हूं  ।  नामों  को  छोड़कर  सदन

 मुझ  से  जो  भी  सूचना  पूछना  चाहता
 गायब  नहीं  हैं  ।  में  ने  जो  कुछ  कहा  वह  केवल

 में  वह  देने  को  तैयार  हूं  ।  जहां
 यह है  कि  सरकार की  यह  नीति रही  है  कि

 प्राइवेट  पक्ष  को  चर्चा  में  नहीं  लाया  जाना

 तक  नामों  का  सम्बन्ध  माननीय  प्रधान

 मंत्री  ने  बताया  है  कि  वित्त  मंत्री जी  की
 चाहिए  |  केवल  नामों  का  एक  छोटा  सा

 रहस्य  है  जिसे  गुप्त  रखने  की  कोशिश
 की

 जा

 ब्रिटेन  से  वापसी  पर  इस  पर  पुनर्विचार

 किया  जायगा  |

 रही  है
 ।  इसके  बारे  में  भी  प्रधान  मंत्री  ने

 जब  निगम  के  किसी  अधिकारी

 बताया  है  कि  इस  पर  पुनर्विचार  होगा  |

 में  इस  पर  चर्चा  को  उपस्थित  करने  के  लिए
 अथवा  संचालक  के  आचरण  पर  कोई  ग्रा पत्ति

 उठाई  गई  उस  में  भी  मेरे  विचार  में  कोई
 तैयार  होता  freq  मेरी  कठिनाई  यह  हे

 ।

 संयुक्त राज्य  अमेरिका  को  भेजे गए
 प्रतिनिधि

 विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  ate  चूंकि  निगम

 के  प्रत्यक्ष  का  नाम  लिया  गया  ह  तथा  उसके
 मंडल  ने  ग्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक  से  जो  बातचीत

 समवायों  को  जो  ऋण  दिये  गए  हें  उस  पर

 शुरू  की  थी  वह  लगभग  समाप्त  हुई  है
 ।  तथा

 बेक  ने  यह  शर्ते  रखी  है  कि  यदि  इस  विधेयक
 झ्रापत्ति  उठाई  गई  में  समझता  हूं

 कि
 मुझे

 इस  सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  कि
 जिसके  श्रन्तगंत  कि  कुछ  ate  afer

 शक्तियां  दी  जानें  वाली  पास  करने  में
 उन  समवायों  ने  ऋण  लिया  है

 जिन में  कि  इस  निगम  का  स्वाजे  हैं  ।  इस
 विलम्ब  होगा  तो  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय शेयर

 उद्देश्य  से  में  ने  उन्हें  कहला  भेजा  तथा

 बाजार  में  उतार  चढ़ाव  के  साथ  साथ
 शत

 बदलने  का  भी  अधिकार  होगा  ।  इसलिए
 मुझे  प्रसन्नता है  कि  उन्हों  ने  यह  बात  मान

 ली

 है  कि  में
 उन  ऋणों के  बारे  में सदन को  सूचना

 मूल  इस  बात  का  डर  हे  कि  यदि  इस  विधेयक

 को  पास  करने  में  कोई  विलम्ब  होगा  तो  कहीं
 दे  दूं  जोकि  उन्होंने  लिए  है  ।  इसलिए  में

 ब्याज  की
 भ्रनुचित  रूप  से  उनके  रहस्यों  को  प्रकट

 हमें  अधिक  ब्याज  न  देना  पड़े  |

 दर  पहले  ही  अधिक  है  ।  नहीं तो  हम  ने
 नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  उन्होंने मेरी  प्रार्थना

 सहर्ष  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपना  मान  लिया
 पर  लिखा  हैं  कि  में  ऐसा  कर  सकता  हूं  तथा

 इसलिए  इसे  पढ़ना  चाहता  हूं  ।
 होता  ।  वहां  सरकार  के  लिए  काम  *

 प्रिय  त्यागी जी
 भी  भ्राता  होता  क्योंकि  चर्चा  अधिक  पास

 के  क  क
 मुझे  यह  देखकर  अत्यन्त  ही  दुख  होता

 पास  होती  है  कि  संसद में  निगम  के  विरुद्ध  भ्रनुचित
 डा०  लंका  :  में  कुछ

 झ्रालोचना  की  गई  है  तथा  इसके  प्रत्यक्ष  के

 कहना  चाहता  हूं  ।  क्या  वह  ४८  घंटे  के
 रूप  में  मुझ  पर  गम्भीर  आरोप  लगाए  गए  हैं  ।,

 स्थगन  की  बात  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हें  ?  | है ६
 औद्योगिक  वित्त  निगम  के  बोर्ड  में

 श्री  में  बिना  किसी  संकोच  के  केवल  दो  ऐसे  सदस्य  हैं  जो  कि  उद्योगपति

 सदन  को  यह  झ्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  जब  एक  श्री  बीरेन  मुखर्जी  हैं  और  दूसरा
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 में  हूं  श्री
 “

 श्री  बीरेन  गया  |  PEXR  में  उन्होंने  फिर  २०  लाख

 मुखर्जी  बैंकरों  के  प्रतिनिधि  हैं  तथा  में  frag  रुपये  के  लिए  प्रार्थना  की  तथा  इन्हें  इस  समय

 बेक  का  प्रतिनिधि हूं  ।  श्री  बीरेन  मुखर्जी  १६  लाख  रुपय ेदे  दिया  गया  ।  इस  समवाय

 चूंकि  कार्यपालिका
 समिति  में  नहीं हैं  इसलिए

 को  जो  दो  ऋण  दे  दिए  गए  उनके  सम्बन्ध

 वह  ऋणों  की  मंजूरी  नामंजूरी-पर  कोई  प्रभाव  में  वित्त  मंत्री  जी  से  भी  मशवरा  किया  गया  ।

 नहीं
 डाल

 सकते  हैं
 ।

 आरोप  केवल  मुझ  यह  इसलिए  किया  गया  क्योंकि  श्री  श्रीराम

 पर  ही  लगाया  जा  सकता  है
 e  निगम  के  emer  थे  तथा  उचित  जांच  के  बिना

 बोर्ड में  सरकार  के  तीन  प्रतिनिधि हैं  ।  द्वारा  ऋण  लेने  का  कोई  ही

 जिन  में  खंडूभाई  देसाई  संसद  सदस्य  तथा  नहीं था

 दो  अन्य  सरकारी सदस्य  ह  ।  सहकारी
 यही  कुछ  वक्तव्य  में  सदन  के  समक्ष

 समितियों  के  दो  अनुसूचित  बैकों  देना  चाहता  था  ।  में  यह  भी  बता  देना

 को  दो  तथा  बीमा  कम्पनियों  के  दो  प्रतिनिधि  चाहता  हूं  कि  हर  मामले  में  जब  कि

 हैं  तथा  मेरे  विचार  में  इन  में
 से

 किसी  एक  को  पत्र  दिया  जाता  है  तो  इसे  जांच  के  लिये

 उद्योग  मंत्रालय के  पास भी  उद्योगपति
 का  नाम  नहीं  दिया  जा  सकता

 भेज  दिया  जाता  है  |  उनकी  टिप्पणी  जब

 आगे  उन्होंने कहा  हे  कि  :  प्राप्त  होती  हैं  तो  फिर  ऋण  मंजूर  करने  से

 पहले  अनौपचारिक रुप  से  वित्त  मंत्री  जी  से *
 ay  गों  ने  कि  दूसरों

 मशवरा  किया  जाता  हूं  तथा  जो  समिति  यह
 के  ae  मेरा  सीटें  भी  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ता

 ऋण  मंजूर  करती  है  उस  में  हमारा
 इस

 निगम
 से  ऋण  लिए  हैं  तथा  यह  दो  समवाय

 उन  बहुत  ही  कम  सेवायों  में  से  हें  जो  कि  समय
 सचिव भी  है  मेरे  लिए  ऐसा  संदेह  करने

 का  कोई  कारण  ही  नहीं  कि  कोई  श्रनियिमित
 पर  किस्तें  करते  रहे  हें  तथा  उन्होंने

 बात  हुई  हैं  |  यदि  माननीय सदस्य  के
 कालावधि बढ़ाने  की  कोई  प्रार्थना  नहीं की

 जब  कि  १३  समवाय  नियमों  का  पालन  न  पास  कोई  सूचना  हो  तो  में  उन्हें  वचन  देता

 हूं  कि  में  उस  विशेष  मामले  में  सच्चे  हृदय
 कर  सके  हें  ।

 ”

 से  जांच  करूंगा  तथा  सदन  को  सूचना  दे  दूंगा  ।

 श्री  श्री  राम  का  जिन  समवायों  में
 श्री  गाडगिल :  इस  वाद  विवाद  के

 वैयक्तिक  स्वार्थ  है  उन्हें  निम्नलिखित ऋण  दे

 दिए  गये  |
 दौरान  में  जो  भी  कहा  गया  है  वह  लाभदायक

 ही  सिद्ध  होगा  ।  सदन/की  धारणा  है  कि  जब
 भी

 (१)  बंगाल  पाटरीज़  लिमिटेड--ने  २०
 कभी  सरकार  किसी  निकाय  में  धन  लगाए

 लाख  रुपये  के  लिए  प्रार्थना  की  तथा  ३  नवम्बर
 तो  इस  पर्स दु  की  उस  बात  की  जांच  का

 १९४८  को  इसके  लिए  २०  लाख  रूपये  मंजूर  प्राप्त  होना  चाहिए  कि  जो  घन  अ्रध-सरकारी

 किये गए  उन्होंने ६  लाख  रुपया  वापस
 स्वायत्तशासी निकाय  को  दिया  war

 war  किया  ह  तथा  १४  लाख  रुपये
 है  क्या  उसका  दुरुपयोग  तो  नहीं  हुमा  है

 |

 बकाया हैं  ।
 संसदीय  शासन  का  ag  एक  सिद्धान्त  हैं  कि

 सरकार  की  वित्तीय  वचनबद्धियो ंक॑
 सम्बन्ध

 में (२)  जे  इंजीनियरिंग बकंस

 ने  पहले
 ४०

 लाख  रुपये  के  लिए  प्रार्थना  की  संसद्  का  hae  निर्णायक  होना  चाहिये
 ।

 बनी  त्यागी  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध तथा  इन्हें  केवल  २०  लाख  रुपया  दे  दिया
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 में  सदन  को  जो  भ्राइ्वासन  दिए  है  उस  से  हमें  प्रकार  का  विकर्द्रीयकरण  होना  चाहिये  ।

 राज्य  औद्योगिक  वित्त  निगम  दरम्यानी बड़ी  हद  तक  संतुष्ट  हो  जाना  चाहिये  ।  इसके

 साथ  ही  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  उद्योगों  की  प्राथमिकताएं पूरी  कर  सकते  हैँ  ।

 कि  athens  deal के  सम्बन्ध  में  सरका  री  इसी  तरह  सहकारी  संस्थायें  कुटीर  उद्योगों

 प्रबन्ध  तथा  स्वामित्व का  प्रशन  दिन  प्रति दिन  तथा  छोटे  उद्योगों  की  श्राव्य कता ओं  को  पूर्ण

 महत्वपूर्ण बनता  जाता  है  ।
 में  कर  सकती है  ।  इस  निगम  का  काम  बड-बड़े

 सरकार  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  इस  सम्बन्ध  तथा  मूल  उद्योगों  को  ही  ऋण  देना  होना  चा

 में  कुछ  सिद्धान्त  निश्चित  करे  जिस  से  कि  प्रबन्ध  की  दृष्टि  से  भी  यही  कुछ  सुविधाजनक

 जब  कभी  संसदीय  नियंत्रण  का  उत्पन्न  होगा  |  इस  व्यवस्था  से  बेकारी  की  समस्या

 होगा  तो  हम  उन  सिद्धान्तों  की  ate  निदेश  भी  किसी  हद  तक  हल  होगी  |

 कर  सकें  ।  wart  मंत्री  ने  भी  यह  बात
 वादविवाद  के  दोरान  में  विधेयक  के

 स्वीकार  की  है  कि  संसद्  को  ऐसी
 संस्थाओं

 पर  नियंत्रण रखना  चाहिये  ।  परन्तु इस
 उपबन्धों  का  कोई  विरोध  नहीं  किया  गया  ।

 जो  भी  प्रहार  हुये  वह  इस  निगम  के  कार्य निगम के  सम्बन्ध  में  में  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  हम  व्यवस्था  के  श्राधार पर
 संचालन  के  सम्बन्ध  में  हुए  ।  परन्तु  श्री

 इसके  कार्य संचालन  की  बात  को  सदन  के
 त्यागी  के  शआआइवासनों  को  ध्यान  में  रखते

 ~
 हुए  में  समझता  हूं  कि  इस  मामले  को  यहां  पर सामने ला  सकते  हें  ।  चर्चा  क  दौरान

 में जो  भी  ऐसे  wet  उठायें गए  हूँ  वह  पूर्ण
 ही  छोड़ा  जाना  जहां  तक  समवायों

 वैधानिक  डा०  कृष्णा स्वामी  ने  शिकायत  के  नाम  बताने  प्रधान  मंत्री  ने

 की  कि  ऋण  देते  समय  प्रादेशिक  हितों
 की

 जोर
 श्रीनिवासन  दिया  है  कि  इस  पर  पुर्नविचार  होगा

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  में  महसूस  करता
 अर  भी  यह  कोई  गूढ़  रहस्य  की  बात  नहीं  |

 संयुक्त  स्कंध  समवायों  के  रजिस्ट्रार  के  पास
 हूं  कि  dad  का  यह  श्तिंव्य  है  कि  वह  इस  बात

 की  कौर  ध्यान  दे  कि  सारे  प्रदेशों  से  न्याय  हो  ।
 विभिन्न  समवायों  के  जो  वार्षिक  विवरण

 प्राप्त  होते  उनका  ध्यानपूर्वक  wea

 मेरा  अपना  अनुमान  हैं  कि  कपड़ा  उद्योग

 की  अपेक्षा  मशीनें  wife  तैयार  करने  के
 करने  से  हमें  मालूम  होगा  कि  किस  किस  समवाय

 को  यह  ऋण  दिया  गया हैं  ।

 उद्योग  को  ऋण  के  रूप  में  सहायता  दी  जानी
 सुभाव है

 कि  इस  निगम  के  कार्य-संचालन

 चाहिये  थी  जिस  से  कि  देश  आत्म-निर्भर  हो  की  बीच  बीच  में  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 जाता  ।  इसी  उद्देश्य  कालिया  योजना  आयोग
 हमें  बताया  गया  है  कि  सरकार  को  इस  निगम

 रिपोर्टे  के  आघार  पर  gyal  इस  सदन

 द्वारा  किये  गए  निहत्थो ंके  ara  पर  जारी
 में  लगी  पूंजी से  ब्याज  प्राप्त  हैं  तथा  इसके

 अ्रलावा  इस  पर  कर  भी  लगाया  गया  है  ।

 किये  गए  निर्देशों  का  इस  औद्योगिक  वित्त
 कुछ  भी  हो  सरकार  ने  गत  पांच  वर्षों  में  लगभग

 निगम  द्वारा  पालन  होना  चाहिये  ।  २७  लाख  रुपया प्रत्याभूतित लाभांश  के  रुप

 में  प्रदा  किया  है  |  इस  से  यह  बात  प्रौर  भी
 में  इस  से  सहमत  हूं  ।

 स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  इस  निगम  पर  हमारा

 at  में  उन  मित्रों  से  सहमत  प्रतीक  तथा  सतकंतापूर्ण  रहना

 नहीं  हूं  जो  कि  यह  कहते  हें  कि  इस  निगम  चाहिये  ।  जहां  तक  विधेयक  के  उपबन्धों

 को  चाहिये  कि  वह  छोटे  तथा  दरम्यानी  का  सम्बन्ध है  यह  ठीक  है  ।  इसके

 उद्योगों  को  भी  ऋण  अपराधिक  क्षेत्र  में  भी  एक  मेरा  कुभाव  है
 कि

 रक्षित  निधि  की  सीमा
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 गाडगिल

 बढ़ा  दी  जानी  चाहिय े।  जहां  तक  उन  बन्धक  पर  ले  सकता  है  जबकि  प्रथम  ऋणदाता

 समवायों  के  नाम  बताने  का  प्रश्न  है  जिनहें  ने  पहले  ही  इस  सम्पत्ति  को  बन्धक  पर  लिया

 कि  ऋण  दिये  गए  हें  मेरा  अनुमान  हैं  कि  यह  हो

 प्रकट  करने  से  लाभ  ही  हो  सकता  हानि

 नहीं  ।  इस  मिल  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार

 ने  प्रचार  किया  कि  यह  मिल  उड़ीसा
 श्री  सारंग धर

 सियों  की  हूं  तथा  इस  से  उन्हें  मोटा
 कटक  )  :

 में  इस  सदन  का  अधिक
 जिसकी  कि  उड़ीसा  में  काफी  खपत  होती

 समय  न  ले  कर  केवल  प्रश्न  प्रदेश  उड़ीसा  उपलब्ध  होगा  |  परन्तु  gar  क्या  ?

 के  बारे  में  कूछ  शब्द  कहूंगा  उड़ीसा
 ज्योंही  इस  मिल  ने  १९५०  में  उत्पादन  FT

 औद्योगिक  रुप  से  एक  पिछड़ा  gar  प्रदेश  है  ।
 काम  शुरू  इसका  कोई  भी  कपडा

 Evy  अथवा  १९४६  में  यहां  दो  कपड़े
 के  बाजार  में  नहीं  राया  |

 यह  कपड़ों
 की  मिलें खोली  गई  ।  इन  में  से  एक  कम्पनी

 जोकि  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  था  कलकत्ता
 नाम  में  नहीं  चाहता  तथा  सिंगापुर  at  मंडियों  में  भेजा  जानें

 की  aaa  पूंजी  एक  करोड़  रुपये  से  कुछ  लगा  |  इतना  पैसा  लगाने  के  बावजूद
 अधिक है  ।  इस  ने  सार्वजनिक  अंशदान

 उड़ीसा  सरकार  को  कपड़ा  नहीं  मिल  सका  |

 द्वारा  लगभग  २३  लाख  रुपया  एकत्रित  किया

 |  इसके  पश्चात  इसने  उड़ीसा  सरकार  इसी  मिल  ने  एक  वितरण  समवाय

 को  १६  अथवा  १७  लाख  रुपये  के  शेयर  बेचे
 स्थापित  किया  |  इस  के  कर्मचारियों  में

 तथा  इसके  अलावा  इस  से  ३०  ३५
 एक  विधान  सभा  का  एक

 लाख  रुपये का  ऋण  प्राप्त  किया  ।  RS
 पूर्वे  अघ्यक्ष  तथा  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  भी

 समय  के  बाद  यही  समवाय  प्रौद्योगिक  वित्त
 शामिल  हैं  ।  इस  मिल  पर  कृपादृष्टि  का

 निगम  से  ४०  शारिवा  Yo  लाख  रुपये  कर्जा
 क्या  कारण  है  ?  कारण  यह  है  कि  इसके

 लेने  में  सफल  शुभ्रा  |  मेरे  कहने  का  झा शय  प्रबन्ध  संचालक  औद्योगिक  faa  निगम  के

 यह  हैं  कि  इस  समवाय  की  कुल  अधिकृत  अध्यक्ष  का  एक  निकट  सम्बन्धी है  |  अभी

 पूंजी  जो  लगभग  सवा  करोड़  रुपये  उस  श्री  त्यागी  ने  इस  निगम  के  प्रसाद  के  पत्र  का

 में  से  केवल  २३  लाख  रुपये  उस  कम्पनी
 हवाला  देते  हुये  कहा  कि  कंवल  दो  ऐसे  समवायों

 के  झपने हें  ।  शेष  लगभग एक  करोड़
 को  ऋण  दे  दिया  गया  हैं  जिन  में  कि  उसका

 रुपया  सरकार  का  पैसा  हे--चाहे यह  उड़ीसा  स्वार्थ है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  थे  कि  उसके

 सरकार  का  हो  अथवा  भारत  सरकार  का  ।  कितने  रिश्तेदारों  तथा  मित्रों  को  यह  सहायता

 श्री  त्यागी  मेरा  पूरा  विश्वास  हे  कि  दी  गई  इसीलिये हम  इन  समवायों के  नाम

 भी  जानना  चाहते थे  ।  में  ने  इस  मामले
 निगम  ने  इस  समवाय  के  परिसम्पत्त पर

 अपने  प्रथम  अधिकार  को  घ्यान  में  रखा
 का  इसलिये  जिक्र  किया  क्योंकि  में  यह  दिखाना

 चाहता  था  कि  इस  निगम  के  प्रबन्धकों  की

 होगा
 ओर  से  किस  तरह  अपने  भाई  areal  के

 घर

 श्री  सारंग धर  दास  :  मं  श्राप  से  तथा  भरने  की  कोशिश
 की  जा

 रही  है  ।  यह

 अपने  व्यवसायिक  मित्रों  से  यह  जानना  चाहता  एकाधिपत्य  केवल  निगम  के  भ्रध्यक्ष के

 सम्बन्धियों  तक  ही  सीमित  अपितु  हमार हूं  कि  द्वितीय  ऋणदाता  सम्पत्ति  को
 कसे
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 उस  पुराने  मित्र  को  भी  प्राप्त  है  जिस ने  कि  में  यह  बात  महसूस  करता  हूं  कि  औद्योगिक

 केन्द्रीय  सरकार  से  परमिट  लिये  हें  तथा  वित्त  निगम  को  चाहिये  कि  वह  ऐसे  उद्योगों

 जिसका  कि  में  पिछल  दिन  जिक्र  कर  चुका  को  सहायता दे  जो  कि  नये  हो ं।  चीनी

 e  | a  इस  व्यक्ति  विशेष  पर  उड़ीसा  सरकार  जैसे  पुराने  उद्योगों को  सहायता  देने  में

 bed

 की  कृपा  दृष्टि है  |  इसे  हर  प्रकार  की  सहायता  कौन  बुद्धिमानी  है  ?  लेकिन  फिर

 दी  गई  है  ।  तार  कोयला  से  कृत्रिम  भी  इसे  १०  लाख  रुपये  ऋण  दिया  गया  ॥

 में  माननीय  मंत्री  से  जानना पेट्रोल  निकालने  से  सम्बन्धित  श्रनुसत्धान  ऐसा  क्यों ?

 के  लिए  ६  लाख  रुपया  दिया  गया  ।  फिर  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  ऋण  चीनी की  नई  मिलें

 दीमकों  (  रफ़ी गेटस  )  में  उड़ीसा  सरकार  खोलने  के  लिये  दिया  गया  है  अथवा  पुरानी

 ने  धन  लगाया है  ।  १०  लाख  रुपये  कर्जा  far  के  आधुनिकीकरण  के  लिए

 देने  के  लिए  एक  बेक  को  गांरटी  दी  गई  है  ।  इसके  ग्र लावा  मेरा  भ्र पना  विचार  है  कि  चीनी

 भ्रमित  उड़ीसा  सरकार  एक  प्रकार  की  की  मिलें  उत्तर  में  न  होके  दक्षिण में  होनी

 ज़ामिन  बनी  ।  हीरा कूद  बांध  योजना  में  चाहिये  थीं  ।  परन्तु  इन  मिलों  को  उत्तर  से

 भी  इस  महानुभाव  का  डेढ़  करोड़  रुपये  का  दक्षिण  लें  जाने  में  करोड़ों  रुपया  लगेगा  |

 ठेका है  |  इन  में  से  श्रीकांत  बातों  क  कुछ  भी  हो  adara  परिस्थिति  में  चीनी

 सम्बन्ध  में  में  ने  सरकार  से  सूचना  मांगी  थी  उद्योग  को  ऋण  देना  किसी  भी  तरह  उचित

 जोकि  मूल  नहीं दी  गई  ।  सारांश यह  कि  हम  नहीं  था  विशेषकर  जबकि  हमार  पास

 स्वयं  नये  एकाधिपत्य  को  जन्म  दे  रहे  ह  ४
 लाख  टन  चीनी  ऐसी  पड़ी  ह  जिसके  लिए

 वर्षीय  योजना  में  इस  बात  का  प्रचार  किया  जा  कोई  खरीदार नहीं  ।

 रहा  हैं  कि  भ्रधघिक  ora  वाले  वर्गों  तथा  कम
 कुछ  लोगों  की  यह  बन  गई  है  कि

 ary  वर्गों  में  जो  भ्र समानता  हे  वह

 कम  करदी  जायगी  ।  क्या  इस  समानता
 वह  जहां  तहां  भ्रांग्ल-ग्रमरीकी

 साम्राज्यवाद
 का  होआ  खडा  करते  हें  ।  में  इस  में  कोई

 को  दूर  करने  का  यही  तरीका  है  ?

 फिर  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जब
 साम्राज्यवाद नहीं  देखता  ह  हां  यह  ठीक है

 कि  हम  नहीं  चाहते  हें  कि  विदेशी  हमारे
 बीस  पचास  लाख  अथवा  एक  करोड़

 उद्योग को  चलाते  रहें  ।  किन्तु  वह  एक
 रुपये  नये  समवायों  को  ऋण  के  रुप  में  दे  देते

 अलग बात  है  ।
 हें  ;  तो  ड्राप  इन  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं

 करत ?  यह  ठीक  है  कि  एक  समवाय  को  सभापति  क्या  माननीय  सदस्य

 जिसकी  अपनी  पूंजी  पचास  लाख  अथवा  एक
 भर  प्रतीक  समय  बोलना  चाहते  ह  ?

 करोड़  रुपया  ञझाप  दस  लाख  रुपये  ऋण

 देते  हें  पर  श्राप  इसका  प्रबन्ध  सम्भाल  नहीं  श्री  सारंग घर दास  :  जी  ।

 ते  हैं  ।  परन्तु  जहां  art  बिना  किसी

 उचित  प्रतिभूति  के  बड़ी  बड़ी  धनराशियां  सभापति  चर्चा धीन

 ऋण  के  रुप  में  दे  देते  हें  वहां  श्राप  इनको  वस्तु  निस्सन्देह  झ्रत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 प्रबन्ध  में  ही  क्यों  नहीं  लेते  पूंजी लगा  के  किन्तु  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  पर

 भी  आप  इन्हें  प्राइवेट  व्यक्तियों  के  हाथ  में  २५  नवम्बर से  चर्चा  करते चय  हैं  ।

 क्यों  देते
 हूं  जिस  से  कि  वहू  लखपति  बन  जायें

 ५५  चय
 लगभग  १५  सदस्य  बोल  चुके हें  इस  बात को

 तथा  उत्पादन  तथा  वितरण  पर  एकाधिपत्य  दृष्टि  में  रखते  हुये  हमें  इस  बात  का  निश्चय

 प्राप्त  करें  ।
 करना  चाहिये  कि  यह  चर्चा  कब  समाप्त  हो  ।



 ११५९  औद्योगिक  वितत  २  दिसम्बर  १९५२  राज्य  परिषद
 से  सुदेश  ११६०

 निगम  विधेयक

 पंडित  अलग्राय  शास्त्री  इसका  उस  समय  कोई  विरोध  नहीं  |

 गढ़-पूवे व  जिला  बलिया  पश्चिम  )  :  कल  इसलिए  हमें  इस  पर  सहमत  हो  जाना  चाहिये  ।

 सायं  के  पांच  बजे  |
 कावर  कागा

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  जी  हां  ।  राज्य  परिषद्  से  संदेश

 सचिव  :  मु  सूचना  देनी

 सभापति  महोदय  में  इस  बात  को  है  कि  राज्य  परिषद  के  सचिव  से  निम्नलिखित

 संदेश  प्राप्त  हुमा  हैं  :--
 स्पष्ट  करना

 चाहता  हूं  कि
 नियम  २५७  के

 द. श्रत्तगत  में  निश्चय  करता  हूं  कि  कल  साय॑  के  * राज्य  परिषद  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य

 पांच  बजे  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  समाप्त  होगी  ।  संचालन  नियमों  के  नियम  १६२  के

 नियम  (६)  के  भ्रन्तगंत  मुझके  निदेश  दिया  गया
 श्री  मेरी  एक  प्रार्थना  है  ।

 हैं  कि  में  चीनी  पर  अधिक  उत्पाद-शुल्क  लगाने

 चूंकि  इस  प्रस्ताव  पर  शीष्यातिशीघ्ा  चर्चा
 नदी  से  सम्बन्धित  विधेयक  जो  कि  लोक

 करना  अपेक्षित है  इसलिए  में  अनुरोध  करता
 सभा  ने  अपनी  २०  नवम्बर  PEXR  वाली

 हूं  कि  इस  के  समस्त  वाचन  कल  ही  समाप्त
 बैठक  में  पास  किया  था  तथा  जिसने  इसे  फिर

 होने  चाहियें  ।
 राज्य  परिषद  के  पास  सिफारिशें

 सभापति  नियम  के  भ्रन्तर्गत  देने  के  लिए  भेजा  था  वापस  करूं  तथा  निवेदन

 करूं  कि  राज्य  परिषद  को  उस  विधेयक  के
 जब  किसी  प्रस्ताव  पर  लम्बा  चौड़ा

 विवाद  होता  हे  तो  हम  केवल  उसी  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  से  कोई  सिपारिश

 लिए  समय-सीमा  निश्चित  करते  ह  ।  मेंने  सदन  नहीं  करनी  11.0

 बैठक की  इच्छा  जाननी  तथा  उस  नें  उस  इसके  पश्चात  सदन  को

 समय  यह  मान  लिया  कि  इस  प्रस्ताव  पर  कल  बुधवार  २  दिसम्बर  १९५२  के  पौने

 सायं  के  पांच  बजे  वादविवाद  समाप्त  होगा  ।  ग्यारह बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हो  गई  ।


